भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंजालय इारा पुरस्कृत 


भारतीय वन श्रधिनियम 
मोमासा 


(ष्क गलन ^ -4 दिला उण ) 


लक्ष्मण सिह खन्ना 
1.7.83. (एल) 


प्रकाडद्चक 
खन्ना बन्घ्ु 
७ तिलक मागे, देहरादून 


आआरतीय वन अधिनियम सीसांसा 


लेखक कौ अन्य पुस्तकं 
हिन्दी मे- 
(१) वन वर्धन [आ]ष०्णीपल्‌] 


(२) वन विज्ञान (वन वधेन पद्धतिर्या, वन मापिक्रौ तथा वन प्रवन्ध) 
[0165४ 06811082 पना ऽ{[जद८्पाा४] 59४81ल05, ए0€9 
71615 प्ाद110ी 210 01651 11912601] 


(३) वन उपयोग [0८७ (11720 शुरस्कृतः 


(४) वन श्रभियांत्रिक्रौ (भवन निर्माण) 
[एग८७॥ ्ाह्ाल्ला18 (एषात108 (0ाीऽत्प्लल) |] 


(५) वन सूरवेभष [0८5 ऽप्रारल] 
(६) वन मागं तपरा पुन्‌ [07681 ९0205 ॐत 8710868] पुरस्कृतः 
(७) न रक्षण [065६ एा०्ना गा] 

वन जीव संस्करण तथा प्रबन्ध पुरस्कृत 
अप्रजीमे- 
1. ए7ध0165 210 2146066 ° गदप्ाण€ 
2. ` 01651 एला 


3 0ल्णा धत हिन्त आशिलाप्ाक इकऽला18 | 
(सहलेखक के रूप मे) 


4, 70661 पलाऽप्राथ्[ता ४. + ५ 


भौारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय हारा पुरस्कृतं 


भारतीय वन श्रधिनियम 
मोमासा 


(तादा ए गल ^-^ लािट्मा इत्रत) 


लेखक 
लक्ष्मण सिह खन्ना 
1.5.38. (€8.) 


प्रकाशक 
खन्ना बन्धू 


७ तिलक साग, देहराद्न 


© लक्ष्मण सिह खल्लीं 


प्रथम संस्करण---१९७३ 
द्वितीय संस्करण- १६७७ 
तृतीय संस्करण -- १६८२ (पूणं रूपसे पृनरीक्षित तथा परिवर्धित) 


१. 


ल्य : 15 रूपये 


मुद्रक : जुपिरर ओफसैट प्रेस, शाहदरा, दिल्ली-110032. 


परप (षष 0 ^ प्रभ २२^६8प् 
 148^1ए 
"~ 3. 1913 





प्रक थत 


श्री लक्ष्मण {मिह्‌ खन्ना ने अपने ३० वर्षीय सेवा काल मं वन अपराधोके 
अभियोजन में रुचि सेकेर तथा विचि मम्बन्घी अनेक पुस्तकों का अध्ययन करके जो 
वन अधिनियम सम्बन्धी जान एवं अनुभव अजित किया वह्‌ इस पुस्तकके स्पमें 
मूत्तिमान टै । 

यद्‌ पुर्नक वन अधिक्रार ओर कर्मचारियों का भारनीय वन अधिनियम 
शमक्षने मँ तथा उमकी विभिन्न धारा्ज के बवीनन्यायालयों मं वाद चतरान मं धपेक्षिन 
तर्थ्यो को प्रस्तुन करने की अवद्यकना समञ्चन में यायक होगी । वन कमंचारियों 
को वन अपरा यध्वरन्छी वाद न्थायानय मं चाने पडते । बंग्रंजी का पर्याप्त 
ज्ञानेन दनि के कारणवरे वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का अथं भती प्रकार 
नही ममश्नतेरद । कृदकाय्हर भी ज्ञान नहींदहोता कि वन अधिनियम की धाराभोंमें 
निश्चि विभिन्न जव्दांमं मे कौन स शब्द अपराध रिपोटं मं लिखे कि उनका वाद्‌ 
न्यायालय मं सफन दरौ जवे, क्या-क्या अर्भिलख उन्हं न्यायालय में अपने पक्ष की 
पूष््टिरम प्रस्तुत करना चादि, इत्यादि । 

हम प्तक के निष्ने मं लेखक ने विभिन्न उच्व स्यराय्रालयो द्वारा वन 
मपरातां कं सम्बरन्वमे दिए गण विद्रतापूणं निणंयों की सहायतताली टै ओर विभिन्न 
षार की टिप्पणी लिखते समय उनका उल्लेख भी किया टै जिससे पुस्तक की 
उपयोभिता वहूत वढ गई ह । 

निःसन्देह्‌ नेष्धक न अथक परिश्रम करके दम स्वोपयोगी पुस्तक की रचना 
कीरहै। मेरा व्रिस्वास दह कि यह्‌ सभी वन-अधिकारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


शिवदयाल श्रीवास्तव 


प्रथम संस्करण कौ भूमिकां 


वनं कमंचारियों को अपने सेवाकाल मे वन अपराधो को रोकने तथा उनके 
हो जाने पर उनके अभियोजन का कायं करना पड़ता ह । यह कायं वे दक्षतापूर्वक 
तभी केर सकते हैँ जव उन्हं विधि का प्यप्तिज्ञाने हो। 

दुर्भाग्य से हिन्दी मेँ विधि पुस्तकों का नितान्त अभाव है । इसका परिणाम 
यह होताहै कि अंग्रेजी का पर्याप्तज्ञान न रखने वलि कर्मचारियों का विधि 
सभ्बन्धी ज्ञान परम्पराओं पर तथा सनी सुनाई बातों पर निभर रहता है । निश्चय 
ही, यह स्थिति बहुत असन्तोष जनक है ओौर इसका परिणाम यह्‌ होता है कि अधि- 
कांश अभियुक्त न्यायालय से विमृकषतहो जतिदह। इस कमी को पराके के उहृश्य 
से हौ इस पुस्तक को लिखने का प्रयासि किया गया ह जिससे वन केमेचासियों को 
भारतीय वनं अधिनियम की विभिन्न धारामोका पुणं ज्ञान हो जवे, उनके अधीन 
किसी वाद को सफलता पुवंक चलाने के लिए वे ग्रपराध सिपोटं ठीके प्रकार लिख 
सके तथा अभियोजन के लिए अपेक्षित साक्ष्य ओर अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत्‌ 
केर सके । | 

दस पुस्तक को लिखने मे मैने भंग्रजी में विधि सम्बन्धी अनेक पुस्तकों कै 
अध्ययन तथा अपने ३० वषं के सेवाकाल के अनुभवो का लाभ उठायारहै। साथ 
ही, विभिन्न उच्च न्यायालयों मे वन वादों पर दिए गए विद्तपुणं निर्णयो का 
अध्ययन कर उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराभों के अथं को 
स्पष्टकरनेकाप्रयास कियाहै। यह्‌ सबकरने के बाद भी मँ इस पुस्तकको 
स्यायमूति भ्रौ शिवदथास श्रौवस्तिव, न्यायाधीश उच्व-न्यायालय, मध्यप्रदेश के मागं- 
दशन ओर प्रोत्साहन के बिना इस ल्प मे लिखने मेँ सफल न होता । इस पुस्तक 
की पाण्डुलिपि आद्योपान्त पदृकर उन्होने बहुमूल्य सुञ्चावे दिए जिनके लिए मँ उनका 
अत्यन्त आभारी हुं । उन्होने इस पुस्तकं का प्राक्कथन लिखकेर मुभे जो प्रोत्साहन 
दिया उपे मे इस छोटे ते प्रयास का बहुमूल्य पुरस्कार मानता हं । 

यह्‌ पुस्तक वन कमंचारियों ओर प्रशिक्षणाधथियों कौ आवरयकता कहौ तक 
पूरी करती है, इसका निणंय तो सहृदय पाठक ओौर सविज्ञ प्रगिक्षक ही करेगे । 
यदि यह्‌ पुस्तक वन कर्मचारियों भौर प्रशिक्षणाथियों की अवश्यकता कुष सीमा 
तक भी पुरी करस्फैतो मँ अपने प्रयत्लको सफल समभूगा | मेरौ विनम्र प्रार्थना 
है कि वन विद्यालयों के सविज्ञ प्रशिक्षक तथा अनुभवी वन अधिकारी-गण इस 
पुस्तक कौ तुयो कौ ओर मेराध्यान भाकषित कर ओौर इसको सुधारने के लिए 
स्चनात्मक सुञ्चाव भेजकर मभ अनुगृहीत करेगे । 


देहरादून लक्ष्मण {सह खन्न 
१६ माच, १६७३ 


तृतीय संस्करण कौ भूमिका 


भारतीय वन अधिनियम मीमांसा के प्रथम दो संस्करण वन गधिकारियो, 
प्रशिक्षणाथियो तथा न्यायालयों म वन अपराधो से सम्बन्धित अभिवक्ताओं मे बहुत 
लोकप्रिय रहे । हस पुस्तक को अधिके उपयोगी.वनाने के लिए इसका तीप्तरा संस्करण 
पर्णत्तया पुनरीक्षित तथा परिवधित किया गया है। इस संस्करण की विशेषतां 
निम्नलिखित है; 


(२) प्रस्तावना शीर्षक वले प्रथम अध्याय में सम्पत्ति तथा अधिकार के सम्ब॑घ 
मे संक्षिप्तं ज्ञान, वन शिक्षा मे वन विधिः के अध्ययन का महत्व, आदि 
विषय बहा दिए गए है । 


(1) भारतीय वन अधिनियम का भारत सरकारद्वारा तयार किया गया 
ह्दी पाठ तथा विभिन्न धासथो मे राज्य सरकारों द्वारा किए गए 
अद्यतन ({४}100216) संशोधन दिए गए हैँ । 


(11) १६८० तक के उच्च न्यालयों के नणयो के आधार पर विभिन्न धाराओं 
की रिप्पणी में संशोधन कर दिया गया है। 


(1) आरक्षित वन, ग्राम वन तथा संरक्षित वनो का अन्तर स्पष्ट रूप से 
वणेन किया गयाहै। 


(४) दण्ड प्रक्रिया सम्बंधी महत्वपूर्णं पदों का अन्तर स्पष्ट किया गया है 


् ४ 
(४) भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 


आशा है, इस नए रूप में यह पुस्तक अधिक लाभदायक सिद्ध होगी । 


विजय दशमी लक्ष्मण सिंहे खन्ना 
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अध्याय १ 





व्रस्ताकना 





सम्पत्ति 

किसी भी सम्पत्ति, चहि वहु व्यवितगतदहोया सावंजनिक, के स्वामित्व, 
उपयोग, प्रबन्ध तथा अस्तित्व के रक्षणके लिए किसी लोक्‌ विधिः की आदकश्ष्यकतण 
होती है । वन भी एक सायंजनिक सम्पत्ति है; अतः उसके लिए भी एक विशिष्ट विधि 
की मावहयकता पड़ी । इस विधि का अघ्ययन करने से पूवं सम्पत्ति का कृ ज्ञान 
अवश्यक हें । 


सस्पत्ति शव्द करई अर्थो में प्रयुक्त होता है । एक ओर वह्‌ उन मूतं वस्तुओं 
कै लिए प्रयुक्त होता है, जिनसे उनका स्वामी दृस्तो को अपवजित (च्ण्०पतर) कर 
सके, जिनको वह्‌ बेच या नष्ट कर्‌ सके भौर जो मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी 
को मिल सके, जसे भूमि, भवन, पलु आदि) दसरी ओर, इस शब्दने वे सभी 
अधिकार अते जो किसी व्यक्तिके पास हों) (न, 

सम्पत्ति का वर्मोकरज-- सामान्यतया सम्पत्ति, मूतं सम्पत्ति ओर अमृतं 
सम्पत्ति वर्भो मे विभाजित को जाती ह। सूतं सम्पत्ति मे समस्त भौतिक धस्तु 
यश्मिलित होती ह । गोचर अस्तित्वं के कारण इसे गोचर सम्पत्ति भी कहते हैँ । 
ेसी वस्तुभरो के सम्र उपयोग का अधिकारी उनका स्वामी कहुलात्ता है अैरये 
वस्तुं उसको सम्पत्ति कहलाती हैँ । सामण्ड के अनुसार मूतं सम्पत्ति भौतिक वस्तुभो 
मे स्वामित्व का एेसा अधिकार है जो सामान्य, स्थायी ओर दाय योग्य या विरासत 
मे मिलने योग्य होता है । इस परिभाषा में प्रयुक्त सामान्य शब्द का अथं यहूहैकि 
वह अधिकार अबाधित, अत्यन्तिक (2४३०1४८९) ओर असीमित्त नहीं है । यदि 
आवश्यक हौ तो समाज के हिति मे उस पर निबन्धन अधिरोपित किए जा सकते 
हैँ । उदाहरणके लिए भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धाय ३५ के अधीन 
सरकार बाढ़, भूमि-स्खलनः आदि से रक्षा, क्षरनो, नदियों आदि मे जल प्ति 
बनाए रखने तथा पथो, पुलो, रेलो ओर संचार के अन्य मार्गोँके संरक्षण 
के उदेश्य से किसी प्राइवेट वन के स्वामी को अपने वन या बंजर-भूमि मे भूमि 
तोडने, ढोर चराने या वनस्पति साफ करने या जलाने को विनियमित या प्रतिषिद्ध 
कर सकती है । 


भारतीय वन अधिनियम मीमा 


1. 24 ५ ४ (क 


शृतं सुस्पत्ति, {1} जंगम या चल ओर {४} स्थवर्‌ या अचल दो प्रकार की 
हो सक्ती है 1 भासत के विभिन्न अधिनियम पे जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति की 
स्पष्ट परिभ्राषा न देकर उनम समाविष्ट वस्तुओ का उत्येख दहै} भारतीय दण्ड 
संहिता १८६० की धारा २२ के अनुसार जंयम सम्पत्ति के अन्तगतं हरः भांति कौ 
मूतं सम्पत्ति आती ह किन्तु भूमि आर वे चीज जो भू-बद्धदहो.या भू-वद्ध किसी चीज 
से स्थायी रूप से जकड़ी हो, इसके अन्तर्गतं नही आती । इस परिभाषा में “बद्ध' शब्द 
से संकेत मिलता हैकि वस्तुं पथकभी कीजा सकती है ओर साह्न 
परवे जंप्म वन जाती हँ । अनेक वादों (८569) में यहु निणेय दिया मया कि 
भूमि का कोई भाग, (जसे-रेतत, पत्थर, चिकनी मिदटरी, खनिज पदाथं आदि) भूमिम 


खोदंकर पथक्‌ कर दिए जनि पर चोरी का विषय होने. योग्य जंगम स॒म्पत्तिहौ 
जाता है । सथ्यत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२ की धारयद के अनुसार स्थावर 
सम्पत्ति के अन्तगतं खडा कष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं याती । इन परिभाषासं 
से स्पष्ट है । कि भू-बद्ध रहने तक वक्ष स्थावर सम्पत्ति दहै परन्तु पातन होते ही..वह 
जंगम सम्पत्ति बन जाता है। इसी प्रकार फल, वीज, लीसा, गोद आदि जब तक 
वृक्षोमे्हैयालमे है, स्थावर सम्पत्ति है परन्तु तोडवे या निकालतेदहीवे जंगम 
सम्पत्ति बन जति हँ 

अमृतं सम्पि दह्‌ सम्पति है जिसका कोई मूतं स्वख्य नहे । गोचरन 
होने के कारण इसे अगोचर सम्पत्ति भी कहते हैँ । यह्‌ भौतिक वस्तुओं मे उन हितौ 
ओर अधिकाय जिन्हे विधि मान्यता देतीया संरक्षण प्रदान करतीदहै,केरूपमे 
होती है; जैसे पेरेन्ट, पटं , अधिसेविताएं (ऽ ण।४०९) आदि । 

सम्पत्ति गजेन करने कौ रीकि्ं- सम्पत्ति निम्नलिखित रीतियोः से अजित 
कीजासकतीटै 


(१) कर्न - कनो वह स्थिति या षक्ति है जिसके कारण किसी 
च्यक्ति का कितौ मूतं सम्पत्ति पर एसा स्वामित्व हौ जिससे वह्‌ उद्दके साथ अपनी 
इच्छानुसार तथा अपने प्रसादादुष्छीर व्यवहार कर सकफे मौर दसरों को उसमें बाधा 
पहुचाने से मपवनित कर सके ¦ विधि क्व्जे को भली भति सुरक्षा प्रदान करती 
है । किसी दुसरे के कव्जे मे की सम्पत्ति में प्रवेश करना भारतीय दण्ड संहिता १८६० 
की धारा ४४१ के अघीन दण्डनीय है । कण्जा वास्तविक स्वामी को छोड सभी के विस्द्र 
श्रेष्ठतर दावा है । कम्ञे का महत्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है कि कन्जा सच्चा दावा 
भूठा या केन्जा ०.६ विधि है । कन्जा स्वत्वकामूल है} एक विहित अवधि तक विना 
विध्न बाधा या रुकाक्ट के किसी वस्तु पर कम्जा र्ते से कज्जाघारी को उस वस्तु 
का स्वामित्व चिरभोग द्वारा मिल जाताहै। 

(२) चिरमोग (एल्ऽ०ाए0०)--चिरमोग जधिकारो को करने जौर उन्हे नष्ट 
करने पे समयावसान के परिणाम को कहते हैँ । इसका तात्पयं यह है कि निदिष्ट 
अवधि तक बिना वाधा किसी अधिकारका प्रयोग करने से उसमें हके की सृष्टि 


प्रस्तश्बना ४, 


नयेघी है ओर यदि निदिष्ट अवधि त्फ किसी अधिकारको प्रयोग न कियाजयेतो 
वह नष्टहो जाताहै। 

(३) करार (38श्लण०।)--हृर एक वचन ओौर एसे वचनो का हर एक 
संवग, जो एक दृसरे के लिए प्रतिफल (००1००) हो, करार है । दूसरे शब्दों 
मे, करार विधि में ठेस कायं है जिसके द्वारा दो था अधिक व्यवित किसी कायं था बात 
के, एक या उनरे से किसी व्यदित दासा दूसरे यां उनमें से अन्यो फे उपयोगं फे लिए 
किएजनेया किए जने से प्रविरत (2081210) रहने के बारे मेँ अयनो सम्पत्ति 
घोषित करते है| प्रत्येक करार मे एक पक्षकार द्वारा प्रस्थापना (ए०्०ष्थया 
जि) की जाती है ओर दूसरे पक्षकार द्वारा उसका प्रतिग्रहण होता है । उदाहरण 
के लिए, किसी नीलाम में किसी लाट की सर्वाधिक बोली उस लाट के सम्बन्ध में 
किसी सेकेदार की प्रस्थाप्रना है ओर जव वह्‌ प्रस्थापित मूल्य वन अधिकारी हारा 
परतिगृहीत कर लिया जाताहैतो वहु क्यरहौ जाता) इस प्रकार वह्‌ पूर्ववर्ती 
स्वामी की सहमति से एक हकं अजित करने का एक साधन है । 

हु करार, जो विधितः प्रवततेनीय (€००८८द९।6) हो, संविश ((०यत्ष्थ) 
कहुलाता है । इस प्रकार करार संविदा से अधिक व्यापक शब्द है। संविदा मेँ करार 
के रूलतत्वो के साथ विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई बाध्यता भी होनी चाहिए) उदा- 
हरण केलिएयदिकओौरष्छमे यहु करार हैकिक्खके लिए एक भवने निर्माण 
करेगा ओरखकको नीस हजार रुपयादेगा तो यह संविदा है क्योकि इस करार 
के कारण छे कके द्वारा किये जाने वाले किसी कायं का हुक्दार बनता है। जब 
करार किसी व्यक्ति को इस बातके लिए समथं बनाता है कि वह सरे व्यक्ति को 
कोई कायं करे या नकरने के लिए विधि पूर्वक बाध्य कर सके, तो वह्‌ संविदा 
कहलाता है । इस प्रकार जर्हां सब संविदा करार होते है, सब फरार संविदा 
नहीं होते । 

` <” विधिमान्य संविदा क मूलतत्त्व--विधिमान्य संविदा मे नीचे लिखे मूल- 
तत्तव होने चाहिए : 

(1) उसमे कर होना चाहिए-विधिमान्य संविदा में करार होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें दो पक्षकार होने चाहिए । उनमें से एक द्वार प्रस्थापना होनी चाहिए 
मौर दृसरे द्वारा उसका प्रतिग्रहण । | 

(1) दोनो पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए--विधि मन्य 
संविदा का दूसरा मूलतत्त्व यह है कि करार उन व्यक्तियों हारा किया जाना 
चाहिए जो संविदा करने के लिए सक्षम हो अर्थात्‌, वे प्राप्तवय हो, स्वस्थचित्त 
हयो ओर किसी विधि द्वारा सविदा करन के लिए निरहतं (05पण्ी060) न किए 
गए हों । । 

(प) विधिक सम्बन्ध कंरने का अष्टय--पक्षकायो में किंसौ विधिक सम्बन्ध 
सृष्ट या स्थापित करने का अशरय होना चाहिए । यदि वे कोई विधि-विर्ढ 


४ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


या अर्त्तिक सम्बन्ध स्थापित करनेका करारकरतेहंतो वह करार संविदा नहीं 


होगा ! | | 

(1९) प्रतिफल अर उदृश्य विधि पणं होने चाहिए-कोई करार तब तक 
संविदा नहीं होता जब तक वह विधि पूणं उदेश्य से ओर विधि पृण प्रतिफलके लिएन 
किया गया हौ । उदाहस्णम के लिए यदिकखको एकं सरकारी पद दिलाने फा वचन 
देता है भौर उसके प्रतिफल के रूपमे खक को एक हजार रुपया देने का वचन देता 
है तो यह करार शून्य है क्योकि इसका प्रतिफल विधि विष है । 

(४) पक्षकारों कौ स्वतच्तर सम्मति आावद्यकं--करार पक्षकारों की स्वतत्तर 
सम्मति से किया जाना चाहिए । सम्मति स्वतन्त्र तभी कही जाती है जब वह्‌ प्रपीडनः, 
असम्यक्‌ असर, कपट, दुव्यंपदेशन (पशन ऽ०य६्00) या भूल से कारिन न 
कराई गई हो। 

(४) संविदा लिखित होनी चाहिए-संविदा लिखित होनी चाहिए, वह्‌ 
अनुप्रमाणित होनी चाहिए ओौर यदि विधि द्वारा अपेक्षित हो तो उसका रजि- 
सटीकरण होना चाहिए । 

(श) संविदा चन्यं (*०1) करार के प्रवगं मे नही आनी चाहिए- संविदा 
भारतीय संविदा अधिनियम १५८७२ मेँ वर्णित शून्य करारों के प्रवगं मे नही 
क्षाती चाहिए । 

(४) विरासत -विरासत का अथं है किसी व्यर्विति की मृत्यु के बाद उसकी 
सम्पत्ति उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलना। 


अधिकार 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । सामाजिकं ग्यवस्था को सुचारु कूप से 
चलने ॐ लिए आवद्यके है कि प्रत्येक व्यवित का माचरण्‌ विनियमित तथा नियंवितं 
हो । तल्यं यह है कि उसके कायं अनृक्ञात्त (एलप्णपन्व) या (भातत) होने 
चाहिए जिससे समाज मे नंतिकं या विधिक दृष्टि से उच्छ खलता न आ जावे । 
यही अनृक्ञात कायं अधिकार होते हँ । जिन कार्यो को समाज का समथंन प्राप्त होता 
है वे तिक अधिकार कहैजतेहैँ ओर जिन कार्यो को विधि का समंत प्राप्त 
होता है वे मनुष्य के विधिक अधिकार कहे जाते ह| 

विधिकं अधिकार कर प्रकारसे वर्गङित किए जाते हँ । वनविधि की दृष्टि 
से उनका स्ववस्तु (7८-2/08%) मे अधिकार भीर पर-वस्तु (१९-04) मे अधिकार 
म. वर्गीकरण महत्वपूरण है । स्व-वस्तु मेँ अधिकार का अथं किसी व्यक्ति का अपनी वस्तु 
मे अधिकार होता है। इसके विपरीत पर-वस्तु मे अधिकार दूसरों की वस्तुमें 
अधिकार होता दै ! इते वित्लंगम्‌ (लानण078066) भी कहा जाता है । सामण्ड के 
अनुसार पर-वस्तु मे अधिकोारया वित्लंगम्‌ एसा अधिकारहैजो उसी विषय के 
बारे मै किसी अन्य व्यक्ति के होने वलि कुछ अधिक सामान्य अधिकारो को सीमित 
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या अल्पीकृत करता है । उदाहुरण कै क्लिए किसीःभूमि का स्वामी होने के कारण क 
को उस पर स्व-वस्तु मे अधिकार है; परन्तु जबक उसमभूमिकोखकोषटु परदेता 
हैतोखकाउस पर पर-वस्तुमे अश्विकारद्होजातोहै मौरक का अधिकारखके 
अधिकार के अधीन गौर उसके दारा.सीमिह्नहो जत्राहै। जो अधिकार अधीनहो 
जाता है वहु अनुपेवी (ऽलः) ४ कूलात्‌] -है~्ौ र :-सीमित या. ` अत्पीकृत 
करने वाला अधिकार अधिष्ठायी (५०ृ०९०।) अधिकार कहुल्णता -है\ 

पर-वस्तु मे अधिकार चारप्रकारिकं होतेह परन्तु वनषिधिकी दृष्टिसे 
निम्न लिखित दो महेत््वपुणं हैँ : 

(१) पश्टा (1०28९) - सम्पत्ति अन्तरण (४409 धि) अधिनियम के अनुसार 
मचल सम्पत्ति का पटा ठेसौ सम्पत्ति का उपयोग करने कै अधिकार का एसा अन्तरण 
है जो एक मभिव्यव्त या विवक्षित (1५960) समय के लिए था शादवत कालके 
लिए, किसी कोमत के, जो दी रईहोया जिसके देने का वचन दिया ण्या हो, 
जयवा धन या फसलों के.अंश या सेवाकेजो अन्तरकको दौ जाती है, प्रतिफल के 
रूप मे दिया गया हये । सामण्ड के अनुसार, पटा एक प्रकार का विल्लंगम्‌ है जो किसी 
व्यक्ति के स्वामित्व मे होने वाली सम्पत्ति कै कन्जे ओौर उपयोग का अधिकार.किसी 
अन्य व्यवितिकोदेताहि। 

(२) अधिसेविताशं (ऽश ४०९९)--अधिसेविताएं वे अधिकार हैँ जो अधि- 
सेविता धारककोथां तो अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को कृवेर्गो के निरिचत रूपसे 
सीमित उपयोगमें लाने कौ शक्ति देते हया उस सम्पत्तिकेस्वामीको कुछ वर्गौके 
निरचित रूप से सीमित उपयोगो मे लाने से अपर्वाजितं करते हँ । सामण्ड के अनुसार, 
भधिसेविता विल्लंमम्‌ कावह्‌ क्प हैजो किसी व्यक्ति को किसी भू-खण्डका 
कठ्जा दिए बिना उसके सीमित उपयोग का अधिकार देता ई; जसे किसी दूसरे की 
शूमि पर मार्गं या पशु चरने का अधिकार। 

पटर ओर अधिसेविता मे अन्तर-0) प्ट मं पटरधारक कौ सम्पत्ति का 
कन्जा ओर उपयोग का अधिकार दोनों मिलते हँ। इसके विपरीत अधिसेविता 
धारक को सम्पत्ति का कठ्जा नहीं मिलत्ता। उसेतो कृ वर्गो के सीमित ` उपयोग 
का अधिकार मिलताहै। 

(८) पषटदार कां कञ्जा अनन्य होता है अर्थात्‌ उसे स्वामी सहत अन्य 
सब व्यक्तियों को उसके उपयोगं से अपवजित्त करने का अधिकार होताहै) इसके 
विपरीत, अधिसेदिता धारक को अन्य किसी को अपवजित करने का अधिकार नहीं 
होता ¦ . 
अधिसेवितओं के महस्वपृणं लक्षग--अधिसेविताओं का पहला महत्त्वपूर्ण 
लक्षण यह है कि उसमें भूमि का कब्जा नहीं मिलता। अधिपेविताधारकको 
केवल कुछ वगो के सीमित उपयोग का अधिकार मिलता है । उसका दुसरा लक्षण 
यहु है कि वहू कोई कायं करने का दायित्व चहेन संपि, परन्तुकुषठकेलेसेः 
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मपवजित कर सकती है । उसका तीसरा लक्षण यह्‌ है छि अधिसेकित्ता अपनी ही 
सम्पत्ति पर नहीं हो सकती । दूसरे शब्दो मे, यह्‌ आवश्यक है कि अधिष्ठायी भूमि 
अर्थात्‌ वह भूमि जिसके लाभ के लिए अधिसेविता का अस्तित्व है, अनुसेवी भूमि 
अर्थात्‌ वह्‌ भूमि जिस पर अधिकषेविता विल्लंगेम्‌ है, भिन्न व्यक्तियों कौ सम्पत्ति होनी 
चाहिए । 
अधिसेविताभों का वर्गकरण -अधिसेविताजो का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न 
विधियोमे भिन्न प्रकारसे कियागयारहै) रोमन विधि में अिसेविताएं स्थावर 
एवं व्यरवितिगत अधिसेविताओं मे वर्गकृत दै । स्थावर अधिसेवितः वहू अधिसेविता 
है जो किसी स्थावर सम्पत्ति से संलग्न हो ¦ उदाहरण के लिए एक खेत के स्वामी 
केरूपमेषकोखके बगीचेमेसे मागं का अधिकारहै। यह्‌ स्थावर अधिसेविता 
है क्योकि यह्‌ अधिकारकको व्यक्तिके हू्पमेनहौकर एक वेतके स्वामी 
होने के कारण मिला है। व्यवितगत अधिसेविता किसी व्यक्ति या समाजक्रे 
पक्ष मे होती है । भारत मे वन अधिकार सामान्यतया स्थावर अधिसेविताओंके रूप 
मेह । 
आंग्ल विधि मे अधिसेविता प्राइवेट ओौर लोक अधिभेविताओो में वर्गीकृत 
की जाती है। प्रादे अधितेविता बह अधिसेविता है जिसमे उपयोग फा अधिकार 
किसी नियत व्यक्ति या व्यक्तियों मे निहित होत है! लोक अधिसेधिता उस 
अध्सेविता को कते हँ जिसमे अधिकार सवेसाधारण में निहित होता है । प्राइवेट 
अधिसेविता भी दोव्गोँमे वर्गक्रितकी जाती है। पहले वर्गं मे सुखाच्र या 
अन्रुलग्नं अधिसेविता आती है । यहु अधिसेविता किसी भृखण्ड से संलग्न वहु मधिकार 
है जो उसके स्वामौ को किसी अन्य व्यक्तिके भूदण्डको किसी विचनेष प्रकारते 
उपयोग करने (लेसे, उसके उपर चलना या उस पर कूडा डालना) को अनुज्ञाते 
करता है, परन्तु जनुसेवी सम्पत्ति की किसी प्राकृतिक उपज ठेने को अनुज्ञात नहीं 
करता । दूसरे श्यो मे, यहं बिना लाभ बाला विशेषाधिकार है। दूसरे वगं में 
पर-भूमि मोगाधिकार (भोफिट-ए्-्न्) आता है । यह वह्‌ अधिसेविता है जिनमे 
दूसरे को भूमिमें से कोई लाम प्राप्त करने का अधिकार निलता है । उदाहरण के 
लिए किसी जन्य कौ भरमि में पशु चराने का अधिकार, घास काटने या पत्थर“उढने 
का अधिकार आदि | 
भारतीय विधि मे सुखाचार (चथऽलपला)) आंग्ल विपि के सुखाचार की 
उपेक्षा अधिकं व्यापक है, क्योकि उसमें आंग्ल विधि का पर-भूमि-भोगाधिकार भी 
सम्मिलित होता है । दूसरे शब्दों मेँ, भारतीय चिधि में सुखःचार मे आवहयकता ॐ 
सुखाच्चारो के साथ-साथ लासदायक पदार्थो को प्राप्त करमे-का अधिकार भौ 
सम्मिलित है । भारतीय सुखाचार अधिनियम १८८२ के अनुसार सुखाचार एक 
एेसा अधिकारिणो किसी भूमिके स्वामी या अधिमोगी को उस हैसियत मे, उव 
भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए, किसौ अन्य भूमि में या उस पर जो उसकी नहीं 


्रैस्तविना | 


४, कोद बात करने याकरते रहने के लिए याकिसी बात का करिया जाना रोकने 
ओर रोकते रहने के लिए प्रप्त है! उदाहरणकेलिएकको किसी खेत कास्वासी 
की हैसियत से निकटवर्ती वन यें अपने पशु चरानि, वहाँ से अपने निजी घरेलू उपयोग्‌ 
के लिए काष्ठ तथा ईधन लाने, मिरी हई पत्तियों का उपयोय करने, वन मे बहती 
हुई नदी मे मछली पकड़ने का अधिकार विभिन्न सुखादार हैँ । 

भारतीय सुखाचार अधितनिय्रम में सुखाचारों के निर्वापित (चपन०४) की 
करर परिस्थितियों का विस्तृत वर्ण {1 उन परिस्थितियों के अतिरिक्त भारतीय 
वम अधिनियममेंभीदो परिस्थितियों का उल्लेख है जिसमे सुखाचार निर्वापित हो 
जाते हे । पहली परिस्थिति तब होती है जब आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ 
होने परत तो उनका दावा क्त्या जाए ओर न उनके अस्तित्वे की कोई जानकारी 
वन व्यवस्थापन (बन्दोवस्त) अधिकारीकोर्जाचमे मिलीदहयो। ठेसीदशा मेवे 
सुखाचार निर्वाप्तिहो जाते हं । दूसरी परिस्थिति तब होती है जब वन व्यवस्थापन 
अधिकारी वन की क्षमता ष्यानमें रब कर उन सुखाचा को स्वीङृत्त नहीं कर 
पाता। एेसी दशामें वहु किसी वयनराशिके संदायया भूमिके अनुदान या अन्य 
किसी रीति से अधिकारो या सुखाचार्योको कम या निवर्त कर सकता है 

भारतीय वनो मे प्रामवासियो के अधिकार प्रप्त सात्रामें हते है 1 ये अधि- 
कार उन्हं चिरभोयं के कारण प्राप्त हए ह। आरक्षितं वन बनाते समय अधिकारों 
की जांच वन व्यस्यापन अधिकारी द्वारा दवो के लिए लिखित अविदन या मौखिक 
कथनके स्यम मागकर प्रारम्भकी जाती हं । वन व्यदेस्थापन अधिकारी अभिलेखों 
से भी अधिकायोके बारे मं पता लगता है) अन्तमं वह सिद्ध हृए अधिकायेको 
मंजूर करके उनके प्रयोग की व्यवस्था करता ह । कभी-कभी एसे कई सुखाचार 
होते हैँ जो चिरभोग के अभावमे अधिकारसरूपसेतो स्वीकृत नहीं किए जास्कते 
परन्तु उनको बन्द कर देने पे ग्रागवासियों को अपार कष्ट होता है । एसी स्थिति में 
राज्य स॒रफार उन्हुं विशेषाधिफार, सुविधा या रियायतकेरूपमेंदेदेतीरहै। इस 
प्रकार स्थीङृत अधिकारो ओौर विशेषाधिकार या सुविषायों में निभ्नलिखित अन्तर 
होता है : 

(1) स्वीकृत अधिकार वनं व्यवस्थापन अकिधारी द्वारा स्वीहृत अधिकार 
है । वहु विधिमान्य मधिक्रार ह ओौर उक्तका धारक उपे न्यायालय द्वारा प्रवत्तित 
करा सकता है 1 इसके विपरीत विरेषायिकार या सुविधा विधिक अधिकार नहीं है + 
वहतो राज्य सरकार ्रामवासियों केक्ष्टोकोकम करने के लिए उन्दं अनूज्ञात 
कृरती है) 

(1) स्वीकृत मधिकार स्थायी होता है मौर उसके लिए कुछ संदाय नहीं 
करना पडत 1 इसके विपरीत विश्चेषाधिकार या सुविघा राज्य सरकारद्वारा किसी 
विञेष अवधि के लिए दिया जाताहै गौर उस अवधि के अन्त मे, यदि आवश्यक दहो 
तो, उसका मवीनीकरण करना पडता ह । इसके लिए कभी-कभी नाम मात्र का शुल्क 
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देना पडता है पर सामन्यतया यह भी निःशुल्क दिया जाता है । 

() स्वीकृत अधिकार वरन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन व्यवस्थापन के 
समय राज्य सरकार से सिफारिण करके स्वौङ्कत कराया जाता ह । इसके विपरीत, 
सुविधा राज्य सरकार द्वारा अपने अप कभी भी स्वीकृत की जा सकती है। 

(1१) स्वीकृत अधिकार अप्रतिसंहुरणीय (1९५००९९९) होत्ता है परन्तु 
सुविधा राज्य सरकार अपने प्रसादानुसार प्रतिसंहत कर सकती ह 1 


वनृ-विधि 


वन-विधि वन से सम्बन्धित. इस देश की लोक विधि की एक शख 
है । वन रूपी विशिष्ट सम्पत्ति फे लिए बनाई जाने के कारण वहु एक दिरेष विधि 
है । इसकी परिभषाकेरूपमे कहा जा सकता है कि वन-विधि ्ंसद तथा विधान 
मण्डलो के अधिनियमों के रूव मे प्रभ्‌त्व सम्पन्नं जन समाज (रषष्ट्‌) को इच्छाकी 
एेसौ अभिव्यक्ति है जो वन सम्पत्ति के सुचारू प्रबन्ध, प्रश्चासन सथा संरक्षण के लिए 
उसके स्वामी या उसके प्रतिनिधियों तथा उसके सम्पकं मे अने काले व्यक्तियों आर 
ग्राम समाज के अधिकारो तथा दापित्वं का विवेचन कर उन्हं विनियमित करती 
ह । भारत में लगभग आधे राच्यं तथा केन्द्र शासित प्रदेशो मे के सरकार द्वारा 
अधिनियमितत भारतीय वन अधिनियम १६९२७ लागू है) इन राच्योनेभी राज्यकी 
विशेष परिस्थितियों के कारण उसमे करही-कटीं संशोधन करिए है । इस प्रकार ल्‌- 
भग अधे राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशो मे उनके द्ःरा यथः संशोधित भारतीय 
वन अधिनियम १९२७ लागू है ! शेष राज्यों ते अपते राज्य वन अधिनियम बनाए 
है । सारम यहहै कि वन सम्पत्तिकी दृष्टस भारतीय वन अधिनियम १९२७ या 
कुछ राज्यो मे राज्य वन अधिनियम वन विधि का प्रमुख अघारहै। 

घनं श्क्षा तरै बन-विधि के अध्ययन का मह्व--वन शिक्षा का प्रमुख उदैश्य 
वन अधिकारी पद के अर्याथयो को उस ज्ञानं से अवमत कराना है जिससे दे अपने 
पदो के कतत॑न्यों ओौर दायित्व की अपेक्षागों को सुचार सूप से पूरा ओर उनकी 
चुनौतियों का सक्षम सूपे सामना कर सरकं । वन अधिकायै पद ग्रहण करतेही 
एक विस्तृत तथा मूल्यवान सम्पत्ति का व्यवस्थापक बन जाता है ! इस जटिल प्रशास- 
निक दायित्व को संभाले तथा धिना सुकावट सुचारु रूप से चलते रहने के सक्षम 
बनाने के लिए वन अधिकारी पद के अभ्यथिों को वन विद्यालयों ही वनै-विधि 
कोज्नानदे दिया जाता है ¡ इसका महत्व निम्नलिखित बातों पे स्पष्ट है : 

(1) यन की विधिक स्थिति का ज्ञाम-्रव्येक वन अधिकारी के अधिक्ेत्र 
म विस्तृत वन क्षेत्र होता है ! इस समस्त वन की विधिक स्थिति. समान हीं होती । 
इसमे आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन्‌ तथा प्राइवेट वन सादि सभी रकार के 
वन होते हँ । इन विभिन्न प्रकार के वनों मे कन अधिकारियों की शर्वितर्था ओर ग्राम- 
, वाहषियो के अधिकार भिन्न-भिन्न होते हँ । अतः यह्‌ आवदयक है कि वन अधिकारी 


प्रस्तावना ६ 


को पदभार ग्रहण करने सेपुर प्रशिक्षण कालमेही वनोंका विधिकौ दष्टिसे 
वर्गीकरण, उन वर्गो की विशेषताएं, उनमे वन अधिकारियों की शवितर्य; ग्रम- 
वासियों के अधिकार आदिकाज्ञान करा दिया जाए जिसमे कायं भार संभालने पर 
उसे वनो की प्रणसिनिके व्यवस्था करने में कल्निई्‌ न हो | भारतीय वन अधिनियम 
म आरक्षित वनो, संरक्षित वनो, ग्राम वनों आदि का अलग-अलग वणन कर उनमें 
स्वामी के प्रतिनिधि रूपी वन अधिकारी त्तथा निकटतम ग्रामवासियो के अधिकारों 
का समुचित विवेचन है । 

(1) वनो का संरक्षण- अरक्षित, संरक्षित तथा ग्राम वनों के संरक्षण के 
लिए भारतीय वन अधिनियम मे उनसे सम्बन्धित अध्यायो मे प्रतिषिद्ध कार्योका 
विस्तृत विवेचन करके उनके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध उनाया गया है ओर 
दण्ड की व्यवस्था की ययी है} समय, परिस्थिति, स्थान, नियम आदि अनेक ब्रातं 
किश्ची कायं कोवं या अर्व बनाती है । उदाहरण केलिएवनमे आमने जाना 
एक काये है | यही कायं यदि अरक्षित वनमें उसक्छतु मे किया जाए जब वन 
अधिकारी ने विन्ञापन द्वारा उस्तका प्रतिषेध कररखाहोतो वह्‌ अपराध है, अन्य 
सम्यो मे नहीं । इस प्रकार वन अधिकारियों को वन-विधि की शिक्षा द्वारा कव 
कौनसा! कायं अपराध होता है, इसका ज्ञान कराया जाता है! 

(र) चन अपराघों का घफल अभियोजन --वन अपराधो के सफल अभि- 
जने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि वन अधिकारियों को विभिन्न धाराओं के शब्दों 
भौर उने अन्तनिहतं अथे का ज्ञान हो जिससे अपराध रिपोरं लिखते समय उचित 
शब्दो का उपयोग किया जाए! यदि अयस रिपोटं में उचित शब्दो का उपयोग 
नक्ियागयाहोतो बाद में कितना ही यौग्यवकौल क्यो. न रखा जाय अभियुक्त 
को दण्ड नहीं दिलाया जा सक्ता । इसलिए वन अधिनियम कौ धारा का 
ज्ञःन महत्त्वेपुणं है । 

(1९) वन अपराधो के अन्वेषण कौ प्रक्रिया--वत अधिकारियों को कार्यभार 
संभालते ही वन अपराधो क्रा अन्वेषण, अभियुक्तो की भिरफ्तासै, अपरध से संबद्ध 
जौजासे, छकड़ो या वाहनों, पञ्चओं आदि का अभिग्रहण करना पडता है । इसके 
लिए यहं आवदयक ह कि प्रशिक्षणके समयही उन्हं वन अधिनियम मे वमित 
्रक्तिया ही नहीं वरन्‌ दण्ड प्रकिया संहिता १६७३ के महत्वपूणं भागो काभी ज्ञान 
केरा दिया जाए जिसे पदभार संभालने के बाद इन कार्यो को मनमाने या ब्रुटिपूणं 
ङंम से करके वहु अपने लिए विपत्ति ओर विभागको नुकसान की. सम्भावना पदा 
न करदे! उदाहरण के विए, एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय 
किसी वन अपग से सम्पृक्त व्धक्ति वन अधिनियम के अनुसार भिरफ्तार किथाजा 
सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भिरप्तारी के वाद अनावश्यक विलम्ब के उरे 
अधिकारिता प्राप्त मजिद्द्रेट या निटकतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के 
सम्मुख ले जाया जाए । यदि अज्ञानवश कोई वन अधिकारी. उसे अपने पास ही बन्द 


१४ भ्रार्तीय दन अधिनियम मीमांसां 


रशे तो वह अपने लिएु वित्त पैदा कर लेगा । 

(४) वन अवरांधों के विषय में साद्य एकत्र करना-- वन यपराधो का न्याया- 
दय मे संचालन तो वकील या लोक अभियोजक करते हँ परन्तु उनके लिए सध्य 
आहि का प्रबन्धं वन अधिकारीको कसना पडता है ! अत्तः यह अशवर्यक है कि 
प्रशिक्षण कोस में ही वन अधिकारी पद के बभ्यथियो को वन अधिनियम के साथ- 
साथ धारदीय साक्ष्य अधिनियम के महत्तवपुणं अंशो का अच्छा ज्ञान करा दिया जाए 
जिससे वे पद भार संभ्रालने प्र अन्वेषण करते समय सुसंगत तथा निर्चायक सक्षय 
एकत्र कैर | 

(श) चन र्थौ क्ौ संविडा- वन संरक्षण के अतिरिक्ति वन अधिकारियों 
को कायंभार संभाषते ही अनेक वन काथो ते सम्बन्षिति संविदाओंको तयार 
तथा/था निष्पादन करना पड्तः है । अतः यह्‌ आवश्यक है कि उन्दुं विधिमान्य 
संधिदा के भूल तत्व तया संविदा. अधिनियम के सहत्वपुणं उपवन्धो का समुचित 
ज्ञान हो) 

(४५) रास्व कौ दसूलौ--वन अधिकारियों को वन राजस्व की वसूली भी 
करनी पड़ती है । सामान्यतया यह वसूली वन-उपज कौ निकासी पर नियंत्रण रख 
करकी जाती है । परन्तु कश्ी-कभी सब वन-उपज निकल जाने के बाद भी राजस्व 

बकायार्ह्‌जाताहै तो वहु वन अधिर्नि्रम के उपव्न्धो तथा राजस्व वसूली अधि- 
नियम १८६० कौ सष्रयत्त से वसूल किया जा सकता है } अत्तः वन अधिनियम तथा 
राजस्व वसुली अशिनियम का अध्ययन कन शिक्षा के अन्तरत करा देने से वन अधि- 
कारी कायंभार सेभालते ही अपने कर्तव्यो का पालन भली भांति तथा सक्षम रूप 
से केर सकता है! 

सारंग यहटै कि वन सदधितियम का प्रमुख रूप से तथा कुछ अन्य लोक 
पिधि्ो के महृत्वपु्णं सं का अध्ययन वन अधिकारी के} अपने जटिल प्रशासनिक 
दथित्वको निभाने के किए सक्षम वाता है! भतः वन शिक्षा मे इसका बहूत 
महृत्तवयुणं स्थान है 1 

धिञ्चे कन अधिनियम की आवश्यकता साधारणतया सव सम्पत्तियों कौ 
रक्षादेश कौ सामान्य विधियोसेदये जाती दहै । यही नही, वन सम्पत्ति तथा वन- 
उपर्नो के प्रकरण भं भी कभी-कभी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियोजनं करना 
पडता है । एेसी दशा मे यह्‌ प्रदन स्वाभाविक है कि जव देश को सामान्य दण्ड तथा 
प्रङ्गिया विधि अन्य सव प्रकार की सम्पत्तियो का संरक्षणकरेमें समथं हतो 
वनो के संरक्षण के लिए पिजेष वन विधि वनने की जावर्यकता क्यो पदी? यह 
सत्य है कि सब प्रकार री सम्पत्तियो, चाहवे सरकारीहोंयामप्रादवेट,को रक्षा 
देश कौ सामान्य विधिसेहो जाती है परन्तु निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों के 
कारण एक विञेष वनं अधिनियम बनाना पड़ा 

{1} दन्‌ सम्पत्ति का जाकर तथा सावंजनिक स्वरूप--साष्टारणतया समस्त 


प्रध्वावनौं ॐ: 


सम्पत्तियां छोटे से क्षेत्रफल पर होती हँ ओौर उन पर उनके स्वामियों का पणे अधि- 
कार होतादहै) वे उनकी रक्षा तरवाडइया अन्यकिप्री रीक्तिमे कर्‌ लेते) इसके 
विपरीत, वन सम्पत्ति बहुत विस्टरृद कषेत्रे फैली रहती है। फलस्वरूप सामान्य 
रीपियो से उसकौ रक्षा व्यावहाखि नहींहै। दसस ओर, वहु सावंजनिक सम्पत्ति 
समक्ची जाती है । उसकी प्राकृतिके उत्पत्ति जनस्नाष्ठारणे को उससे भपनी इच्छा- 
नुसार तथा आवश्यकतानुसार वन-उपज लेने के लिषर््रो्ति कष्टः ह। जौ मनुष्य 
किसी अन्य व्यक्ति के उद्यान से एक फल तोड़ने या किसी के गोचरमे पशु चरति 
कोः दण्डनीय अपराध समक्षतेर्हैवे भी वन से कोई वन-उपज लेने मे नहीं क्षिद्कते । 
अतः सावैजनिके हित को ध्यान में . रखकर यहु आवश्यक है कि जनसाधारण को 
बताया जाए कि विभिन्न प्रकारके वनो में कौनसे कायं किन-किनं नियमों के अधीन 
किएजा सकते हैँ) रेसा करना तभी सम्भव था जगे विशेष अधिनियम बनाया 
जाता । 

(7) वनं सम्पत्ति मे मन्य व्यक्तियों के अधिकार--साधारणतया अन्य 
सम्पत्तियों मे उनके स्वामी के अतिख्ति अन्य लोगो के अधिकार नहीं होते परन्तु 
वन राज्य सरकार कौ देसी सम्पत्ति है जिसमे अन्य व्यवित्यो के अधिकार बहुधा 
होते हैँ । अतः वन अधिकारो केप्रयोगोको नियंत्रण मे रखने, उनके बहने की 
सम्भावना रोकने ओर भावरयकता पड़ने पर उन अधिकारो को प्रतिकर देकर वद 
करने के लिए विशेष व्यवस्थां कौ आवश्यकता थौ । इन अवद्यकताओं की पूर्ति 
के रसिए ही विशेष वन अधिनियम वनानां पदा! 

(1४) सरणहासै वनो को विधिक्‌ स्थिति--अन्य व्यक्तियों के अधिकारो को 
उपस्थिति वन प्रबन्ध कने प्रभावित करती है । अतः वनीं के संरक्षण तथा प्राम निवा- 
सियो के अधिकारो की उपस्थिति के अनुसार वनौ का आरक्षित, संरक्षित तथां ग्राम 
वनों मे वर्गीकरण किया जातत है। “इन विभिन्नके वर्गो वनो के गठनकी प्रङ्किया 
भी भिन्त होती है! अतः विभिन्न वर्गोके वनीं के गठन कौ प्रक्रिया कां वणेन करने 
भौर उनमें से प्रत्येक में प्रतिषिद्ध कायो को दण्डनीय बनाने के लिए विशेष अधिनियम 
बनाना पड़ा । 

(४) प्राष्वेट वनो दा संरक्षणष-- वनो का जलवायु तथा भूमि पर बहुत 
प्रभाव पड़ताहै। पवंतीयश्चेत्रमे तो यह्‌ महत्वे गौर भी वढ जाता र क्योकि वेन 
तथा न्य वनस्पति भूमि तथाजलका संरक्षणकरतीहै। वनोंका यह्‌ अभाव 
उन्हींके सीमाक्षेत्र मे सीमितन होकर बहत दूरदुर स्थानोंप्रर्‌ भीप्डताहै। 
अतः यह्‌ अवद्यक हैँ कि प्राइवेट वनों के संरक्षण ओर उनमें कतिपय कायं प्रतिषिद्ध 
करने कौ शक्ति सरकारमेदहो। यह तभी सम्भव हो सकताथा जब षिशेष वन 
अधिनियम बनाकर उसमे एेसी व्यवस्था को जाती । 

(४) वर्नो को अनेक प्रकार की क्षतिर्या- वन में अनेक प्रकार की वन-उपजें 
होती है । उनके अन्तत वृक्ष गौर उसके विधिन्न नागों से लेकर घास, बेल, नरकुल, 
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काई तके, वन पशु, उनकी खाल तथा हडों से लेकर रेशम के कोए, शहद, मोम 
तक ओर सतही मिट से लेकर भूमि के अन्दर पाए जने वाले खनिज तक आति हैँ । 
इन विभिन्न वन-उपजों को अनेकं प्रकार की क्षति होती है । उदाहरण के लिए 
किसी वृक्ष को मिराने से लेकर उसका परितक्षण (्7ता०) करना, छटना (19), 
छेवन। (120), पत्ते तोडना, छाल उत्तारना सभी वन को क्षति हँ । इतनी विभिन्न 
प्रकार कीक्षतियो को भारतीय दण्ड संहिता के सामन्य अपराधो जैसे चोरी, अति- 
चार आदि के अन्तत लाना सरल कार्थं नहीं था । इसलिए यह्‌ अवश्यक थाकि 
एक विक्ञेष वन॒ अधिनियम बनाकर विभिन्नं वर्मोके वनोंमें होने वाली विधिन्न 
क्षतियो तथा उन परिस्थितियों जिनमे वे दण्डनीय हौ, का वंन किया जाए । 

(४) वन अपराधो को निषटाने के लिए सरल प्रक्रिया की अपेक्षा-अभि- 
कांश वन अपराध जेते पत्ते तोड्ना, शाखा काटना, घास काटना भादि, बहुत तुच्छ 
होते है.। परन्तु उनकी संस्था बहुत अधिक होती है । इतने अधिक तुच्छ अपराधौ को 
न्यायालय में विचारण कै लिए भेजने से न्यायालयो मे वादोकी बाह हो जती) 
साथ ही जनता को, जो जानि-अनजाने अपराध कर बैठती है, बहुत कष्ट होता । वन 
अधिकारी भी वनम वन वधंनीयं कार्योकी उपेक्षा कर न्यायालय मेही खड 
दिखाई देते । अतः तीनों पक्षों के श्वम, समय अौर धन के अपव्यय को बचाने ओौर 
कृष्ट ओर असुविधा दूर करने के लिए रेसे वन अपराधो को निपटने के लिए एक 
अत्यन्तं सरल प्रक्रिया कौ अपेक्षा थी । वहू प्रक्रिया वन अपराधो का वन अधिकारियों 
दारा शमन (णणणण0ण्णत) करा था । अतः कतिपय गम्भीर अपराधो को छोड 
अन्य अपरधोंको वन अधिकारियों द्वा शमन किए जाने कौ व्यवस्था करने के 
लिए एकं विशेष वनं अधिनियम बनाना पडा । 

(४1) केन्द्रीय सरकार के हित--वन सम्पत्ति राज्य सरकारों रे मीन है 
ओौर वे ही शुल्क आदि के उद्ग्रहण के लिए नियम पनाती है । परन्तु केन्द्रीय सर- 
कारके हितके लिएदेश कौसीमाके अन्दर आने वाली तथादेशमे वदा होने 
काली वन-उपज' पर शुत्क उद्ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए । हेसी व्य- 
वस्था भी एक विशेष वन अधिनियम वनाकर ही सम्भव धी | 

(प) अर्भिवहन कै दौरान वन-उपनज का संरक्षण वन सीमां के अन्दर 
तो वन-उपज को संरक्षण मिलत्ता है परन्तु जब वन-उपज वन सोमा के बाहर जात्ती 
है तव भौ उसके स्वामी तथा राण्य सरकार के हितों कौ रक्ता क लिए उसके संरक्षणं 
की अपवर्यकता होती ह । एसा संरक्षण विशेष वन अधिनियम कै हारा ही सम्भव 
थः ताकि उसमे अभिवहन के लिए नियम बनकर यह्‌ व्यवस्था कीजा सके कि 
अभिवहन विहित मारयो मे, अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए पासो के अधीन होना 

चहिये; वन उपज प्र स्वामी का सम्पत्ति चिह्न ओर सरकारी निर्यात चिह्न होना 
चाहिए; मार्गं मे बनी चौकियों पर उसकी जच करवानी' चाहिए मौर वह अपेक्षित 
शुल्क नुकाना चाहिए । 


प्रस्ताचना १३ 


पवंतीय वनो कौ इमारती लकड़ी को नदियों मे बहाकर सण्डियो तक पहु 
चाया जाता है । नदियों मे बहते हुए कृष श्मारती लकड़ी करिनारो पर अटकं जाती 
है, तट पररेतमे दव जातीहै या कभी-कभी ऊँचे स्थानोंमे लम जाती है। रेसी ` 
अटकी हई, दबी हुई या रुकी हुई इमारती लकड के, विरेष कर जब उस पर सम्पत्ति 
चिल्ल न हो, एकत्र करके उसके व्ययन की व्यवस्था करने के लिए एक विकेष वनं 
अधिनियम बनाना पडा! कभी-कभी नदीमें बाढ जने पर इमारती सेकडी वन 
सीमा या मण्डियों से बहुत दूर मैदानो में बिखर जाती है रेसी लकड़ी को एकश 
करने, पकड़ने आदि के लिए वन अधिकारियों को शक्ति प्रदान्‌ करने के लिएटभी 
विशेष वन अधिनियम बनाना पड़ । 

(ॐ) आम से सरक्षण--वन को आग से बहुत क्षति पहुंचती है । अतः उसके 
संरक्षण के लिए ग्रीष्म ऋतु मे वनो मे गौर उसके आसपास आग जलाना प्रतिषिद्ध 
करने तथा कुं वर्यो के व्यक्तियों को लगी हुई आग की सुचना देने तथा उसे 
बुञ्चने मेँ सहायता देने के लिए बाध्य केने के जिए एक विशेष अधिनियम अवि 
सयक था । 

(ग) वनौ के प्रबन्ध ओर संरक्षण के लिए गपेक्षित शक्तियों से विनिहित 
वत सेवा कौ व्यवस्था-वनों के प्रबन्ध ओौर संक्नरण के लिए एक विशेष वन सेवा 
की आवर्यकता होती है ! अतः यहु आवश्यक है कि वन्‌ अपराधो को रोकने, अपराध 
होने पर अभियुक्तो को गिरफ्तार करने, अपराध से सम्बद्ध तथा उनमें उपयोग में 
लाए गए ओजसो, वाहनों आदि के अभिग्रहण करने, गिरफ्तार किए गए व्यवितियों 
तथा अभिगृहीत सम्पत्ति को बन्धपत्र निष्पादित करने पर निर्मुक्त करने तथा अप- 
राधो को शमन करने कौ शक्तियों को वन अधिकारियो मे विनिहित कथ जाए 
भौर यह्‌ एकं विदोष अधिनियम बनाकर हौ सम्भव था । 

(2) वनं से प्राप्त होने वत्ते राजस्व कौ वसूलौ-वनाों से पयप्ति राज- 
स्व प्राप्त होता है ! उसकी समय पर वसूली के लिए नियम बननि, वसूली न होने 
पर वन-उपज की निकासी रोकने ओर उसका धारणाधिकार वन मधिकारीमे होने 
ओर उसको बेचने की श्वत वन अधिकारियों पँ विनिहितं करे के लिए भी एक 
विशेष वन अधिनियम आवश्यक था | 


भारत्‌ मे वन विधि का विकास 


भारत मे सर्वप्रथम वन अधिनियम १८६५ में अधिनियमित हुमा ओर 
वह्‌ भारतीय वन अधिनियम १८६५ के ताम मे प्रसिद्ध ह। यह अधिनियम 
केवल सरकारी वनों से सम्बन्धित था परन्तु उसमे दी गई वनं कौ परि- 
भाषाके कारण विस्तृत भूमियां जिन पर लागु करने के उहेश्य से वह बनाया 
गथा था, इसकी परिधि के बाहर छट गद्‌ । इसके अतिरिक्त इसमे ग्रामवासि्यों के 
अधिकाय के भवधारण तथा उनके विनियमन कौ कोई व्यवस्थानहीं थी। न 
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दोषौ को दूर करने के उहेश्य से १८७८ में एक नया भारतीय वन अधिनियम बनाया 
गया । इसमे भी समय-समय पर कुच नदियां पाई गयीं ओर उन्हे विभिन्न संशोधन 
अधिनियम से दूर किया यथा| अन्तम वन-उपज के अभिवहन ओर इमारती 
लकड़ी तथा अम्य वन-उपज पर उद्‌ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन 
(००४०१००९) ॐ उरश्य से १६२७ मे एकं व्यापकं अधिनियम जो भारतीय वन 
अधिनियम १६२७ कहलाया, अधिनियमित किया गया । इस अधिनियम मे भी समय- 
समय पर अवद्यकतः अनुसार तथा देश के राजनं तिक परिवतंनों के कारण महृत्व- 
पुणु संणोधन हर ्है.। इस प्रकार भारतीय वने अधिनियम १९२७ का वतमान रूप 
भारतीय वनं (संशोधन) अधिनियम १६३०, १६३३, भारत सरकार (भारतीय विवि 
अनुकूलन) आदेश १६३७, निससन तथा संशोधन अधिनियम १६४७, भारतीय 
स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यदिशं अनूकरूलन) अदेश १६४८, विधि 
अनुकूलन आदेश १६५० तथा १६५६ दास किए गए संशोधनों का परिणाम ह । 
भारतीय वन अधिनियम १९२७ भें नाम, विस्तार तथा निवंचन खण्ड 
सम्बन्धी श्रारम्सिकं विवेचन तथा उन षर टिप्पणिय 

धारा १-(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन अधिनियम 
१९२७ ह । 

(२) इसका ष्वस्तार उन राज्यकषेत्रों को छोडकर, जो प्रथम नवस्बर 
१६५६ से ठीक पूवं माग राज्यो में समाविष्टये, सम्पूणं मारतथरदहै। 

(ई) यह उन राज्यक्षत्रोंकोलाग्‌हैजो प्रथम नवम्बर १६९५६ से ठीक 
पूवं विष्टर, मुम्बई, कग, दिल्ली, भध्य प्रदेह, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
पदिचमी अगात्‌ में समाविष्ट ये, किन्तु किसी भी राज्य की सरकार राजयत्र मे अधि- 
सूचन! हारा इस अधिनियम को उस पूणं राज्य भें या उसके किसी विनिदिष्ट भाग 
मे, जिस पर इसका विस्तार है ओर जहां यह प्रवतंन में नहीं है, प्रवतंनमें ला 
सकेमी । 

इस धास में मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों ने निम्नलिखित 
संशोधन किए है: 

मध्य प्रदेश खंशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६५८ के मध्य प्रदेश अधिनियम 
सख्या २३कीघारया ३ केद्वारा भारतीय वन्‌ अधिनियम १६२७ की धारा शमे 
निम्नलिखित संशोधन किए है: 

(1) उपधारा (२) में "भाग ख राज्यों मे" शब्दों के प्रहुते "मध्य प्रदेश राज्य 
के मध्य भारत ओर सिर्रौज क्षेत्र से भिन्नः शब्द अन्तः स्थापित किए जाएं । 

(१) उपधासं (२३) में "यहु मध्य भारत्र, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल तथा मध्य 
पदेश के सिर्यौनक्षेत्र मे समाविष्ट राज्यक्षेत्रोंकोभी लागू हैः जोड दिया जाए । 

हरियाणा संशोधन -पंजाव सरकार के १६६२ के पंजाब अधिनियम 
संख्या १२३के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की उपधारा (२) के बाद एक उपधारा 
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(२-ए) इस बश्षय से जोडी है ऊ उपधारय (२) में अन्तविष्ट किसी बात के होते 
हुए धी इसका विस्तार उन रच्यक्षत्रो मे है जो प्रथम नवम्बर १९५६ से ठीके पूर्व 
पटियाला तथः पुर्वी पंजाब रिणासत संघ में समाविष्ट ये । इसके अतिख्ति उपधारा 
(३) मे “उड़ीसा शब्द के वादं "पटियाला तथा पूर्वी पंजाब सियासत संघ' शब्द 
अन्तः स्थापित किए है । 

हिमाचल प्रवेद संशोधन - हिमाचल प्रदेश सरकारने भी वन अधिनियमकी 
उपधारा (२) के बाद एक उपधारा (२-ए) इस आशय मे जोड़ी है कि उपधारा (२) 
मे अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी इसका विस्तार एसे राज्य क्षेत्रो, जो प्रथम 
नवम्बर १६५६ के ठीक पुवं पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासत संध मे समाविष्ट 
येः ओर पंजाब पुनंठन अधिनियम की धारा ५ क अधीन हिमाचल प्रदेश में तवसे 
विलीनहोगएर्हैमेमीरै। 

टिष्पणी--वन अधिनियम कौ घारा १ कौ उपधारा (२) मं विस्तार ओौर 
उपधारा {3) मे "लागू" शव्द प्रयोग किए गए ह} इन दोनों शब्दो मे यहु अन्तर है 
कि जह "विस्तार शब्द केवल अधिकारिता कौ व्यापकता दिखाता है, लागु" शब्द 
उसका वास्तविक प्रवतन दिखाता है ! उदाहरण के लिए भारतीय वन अधिनियम 
का अन्नम तथा मद्रास (नया नाम तमिलनाड्‌ ओर न्घ प्रदेश) में विस्तार ह परन्तु 
वहू वह लागू नहीं है । उन राज्यो ने कृमश्षः अयने विनियमन या अधिनियम वना 
लिएरहै। 

उपधाय {३) मे “किन्तु किसीभी राज्य की सरकार राजपत्र मे अधि- 
सूचना द्वारा इस अधिनियम को उस पूणं राज्य में या उसके किसी विनिदिष्ट भाग 
मे, जिस पर इसका विस्तार है गौर जहां यह प्रव्तनमें नहींहै, प्रवतैनमें ला 
सकेगी वाक्यांश ने राज्य सरकारोफोयहष्छटदे दीदहकिवे इस अधिनियमको 
राज्य के उन गों मे ज्म उका विस्तार है षर््तु वह प्रवर्तन मे नहीं है, प्रवतैन 
मे ला सकती ह । इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उपरोक्त राज्य सरकारों ने राज्य 
सीमा में फेर-वदल के परिणामस्वसूप राज्यो में मिले नएक्षेत्रो तथा उसमे विलीन 
सियासत मे भी उसे लामू कर दियाहै। 
अधिनियम में प्रयुक्त पदो का निर्वचन 

धारा २-ईइस अधिनियममे जवत्तके कि कोई बाति दिष्य यासंदभसे 
विरद न है- 

(१) शु के अन्तमेत हाथी, ऊंट, भत, घोड, घोडि्या, खस्सी पशु, ट. 
बश, वषे दिया, खच्चर, ये, सुर, मेदे, मेदि, भेड़ , मेमने, बकरियां मौर 
बक्रि्यो के मेम्नेहे। 

(२) “वन अधिकारो से रेता कोई व्यवित अभिप्रेत है जिसे राज्य सरक(र 
या राज्य सरकार इरा इस निमित्त सहाक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के पच 
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था किसी प्रणोजन को पूरा करने के लिह अथवा इद अधिनियम या उसके अधीन 
बनाए गए किसी नियम के पीन वद अधिकारी हार की जाने के लिए कोई बा 
करने के लिट नियुक्तं करे; | 

(३) (वन अपराधः से इस अधिनियम या इसके अधौन बना गए किसी 

नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है । 

(४) 'वन-उषज' के अन्तग॑त-- 

(क) निम्नलिखित वस्तुं मती है अर्थात्‌ इमारती लकी, लकड़ी क! 
कोयला, कुचुक, खंर, लकड़ी का तेल, राल्‌, प्रतिक वानिक्ष, छाल, 
लाड, सहमा के एल्‌, महुभ! के बीज, कुथ ओर हरङ, भले ही दे वन 
मे षाईया वनसे लाई ययीहोंया तर्ही; ओर 

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं, उस सूरत मे अप्त हैँ जिसमे कि वे वन में पाई 
अति है, अर्थत्‌-- 

(1} वृक्ष ओर पत्ते, फूल ओर एल भौर वृक्षो के इससे इसे पूवं अ्वणित 
सवे अत्य मार आर उपज, 

(1) (घास, बेल, नरकुल ओर काई सहित} दे पौषे जो वृक्ष नहीं हं मौर 
एसे पौधों के सब माग ओर उथल, 

(1) वन्य पश्च जौर खाल, हाथी दत, सौग, हडिड्या, रेश्षस, रेदाम के 
कोए, शहद ओर सो तथा पञ्ुमं के सब अस्य माग या उत्वाद, 

(१४) पीट, सतही मिह, चहान ओर (चना पत्थर, लेटराषट, खनिज तेल 
ओर खानों ओर खदानों कौ सब पेदावार सहित) खनिज; 

(४ कं) स्वामी" के अन्तम त, एसो सम्पत्ति के बारे मे, प्रतिपाल्य अधिकरणं 
अताहै जो रेते अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन सें है; 

(५) "नदी" कं अन्तगे कोई सरिता, नहर, सकरी खाड़ी, या अन्य पराकतिक 

या कत्निमं जल रणी है, | 


ष 


(६) मारतौ लकड़ी" के अन्तयेत वृक्ष अति ह जबकि वे गिर गएहों या 
गिरा ष हं भौर सब प्रकार कौ लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, 
गढ़ी, या खोखली कौ गरईहोयानही, ओर ` 

(७) "वृक्षः के अन्तगेत ताड, गस, दु, भाइ-शांखड, ओर देत अते है! 
संशोधन 

बिहार संशोधन--विहार सरकार ने १९३४ के बिहार ओर उड़ीसा अधि- 
नियम संख्या ३ कौधारारके द्वारा भास्तीय अधिनियम की धारा २ के खण्ड 
(४क) के स्थान पर निभ्नलिखित नया खण्ड प्रतिस्थापित किया है ; 
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(४-क) “स्वामी' के अन्तगंत- 

(1) देसी सम्पत्ति के बारे मे, प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम १८७६ या 
मद्रास प्रतिपाल्य अधिकरण १८९६ के अधीन गिति प्रतिपाल्य अधि- 
करण अतारहैनोरेसे अधिकरणोमेंसे किसी एक के अधीक्षण या 
भार साधनम है; | 

(7) रेसी सम्पत्तिके बारेमे, छोटा नागपुर विल्लंगमित सम्पदा अधि- 
नियम १८७६ कौ धारा के अधीन नियुक्त प्रबन्धक आता ईह 
जिसका प्रबन्ध एसे प्रबन्धक में निहित है । 

मध्य प्रदेश संशोधन--मव्य प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम की 

धारा २ के खण्ड (४) के उपखण्ड (कं) मे 'लाख' शब्द के बाद “चपड़ा, गोद' ओर 
उपखण्ड (ख) के क्रम संस्या (1५) के बाद क्रम संख्या (*) खड़ी कृषि फसल अन्तः 
स्थापित किएदहै। 

टिप्पणी -इस धाराम कहीं तो के अन्तगंत है या अताहै' शब्दो का प्रयोग 

किया गया है ओर कहीं शि अभिप्रेत है" (16278) शब्द का । जहाँ परिभाषां में 
के अन्तरगत है या अता है, शब्दों काप्रयोग किया गया है वहाँ पारिभाषित 
शब्द के सामान्य अथं लिया.जातादहै भौर परिभाषा मेँ वणित बाते भी उसमे 
सम्मिलित समक्ली जाती हँ । उदाहरणके लिए "पशु" के अन्तगं गाय, बैल नहीं 
लिखे हँ । इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि वे पशु तहीं हँ । वास्तव मे तात्पयं यह्‌ है 
गाय, बैल तो सामान्यतया पशु मने ही जति दहै; इतके अतिरिक्त जो पु वन 
अधिनियम के अन्तगंत अतिदैँवे विख दिए गए रँ । जिस परिभाषामे से अभिप्रेत 
है" शब्द का प्रयोग किया गया है, वह्‌ स्वतः पुणं है भौर उस शव्द की परिभाषा में 
करिए गए अथं से भिन्न कोई अथं नहीं होता । | 

वन अधिकारी" शब्द कौ परिभाषासे स्पष्टहै कि इसमें मख्य वन संरक्षक 

से लेकर निम्नतम श्रेणी के कार्यपालक (रष्व्लण)४९) अधिकारी अति हैँ । उदा- 
हरण के लिए अब्दुल अजीज बनाम संघ रज्य क्षेत्र त्रिपुरा बाद (१६६३ (१) 
क्रि० एल्‌० जे० ५५८) मेंन्यायाधीश ने मत प्रकट क्रिया है कि रोपवन रक्षक 
(प्लान्टेशन वाचर) भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा २२) के अर्थोँमे वन 
अधिकारी है । इस शब्द के अन्तगतं सब कायंपालक अधिकारीति हँ चाहे वे ष्सं 
समय किसी विरेष कायं जसे कायं या प्रबन्ध थोजना (वकि प्लान) बनाना, अनु- 
सन्धान करना आदिपरलगेहों क्योकिवेमूल रूपमे वन अधिनियम कै प्रयोजनों 
कोपुराकरनेकेलिएदही नियुक्त किएगएर्है। वेन अधिकारी होने के लिए वन 
विभाग का अधिकारी होना भी आवश्यक नहीं है! किसी अन्य विभाग का अधि- 
कोरी भी वन अधिकारी हो सकता है यदि रज्य सरकार उसे वन अधिनियमके 
प्रयोजनों को पूराकरनेके लिए राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना दारा नियुक्त 
करे । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश मे नैनीताल के सहायक आयुक्त, कुमाऊं डिवीजन 
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के संरक्षित बनो के लिए वन अधिकारी नियुक्त किए गएरहै। 

'वन-उपज' की परिभषा के दो भगं । धारया (४) (क) मे उन 
वस्तुभों का उल्लेख है जो “वन मे पाई यावनसे लाई गई हों या नहीं'। इस पद 
की व्याख्या करते हुए यक्षवन्त मनु डोडासनी बनाम मंसूर राज्यं वाद मसूर (१९६ 
(१) #० एल० जे० देर) के निणंय में कहा गया कि "नमे पाई गई हो" पद 
आव्यक रूप से यह्‌ अपेक्षा नहीं करता कि वस्तुओं के वन-उपज बतने के पुवं उन 
वस्तुओं का किसी जीवित व्यक्ति द्वारा वेन भें वास्तविकं प्रकटीकरण किया जाए 
यह पद वास्तव मँ उन वस्तुओं को निदंशित करता हैजोवन मे उगत्ती ह जैसे 
इमारती लकड़ी कै वृक्ष, ईधन वृक्ष, फल, फूल आदि या खनिज निक्षेप प्रा वनमें 
विद्यमान पत्थर । इस प्रकारं प्रभेदक विशेषता वन क्षेत्र के अन्दर उनके अस्तित्व या 
उगने या निक्षेपकाहौनाहै,न कि किसी जीवित व्यक्ति द्वारा उनका प्रकटीकरण । 
"वन से लाई गई हो पद का अन्तनिहित भाव समानतः इस प्रकार लायी गई वस्तु 
कैस्रोतकेवनमें होने पर बल देता है। %ि' शब्दके प्रयोग से वस्तु के लाए जाने 
के भाव मे उसके प्रवहण या परिवहन का प्रारम्भ असंदिग्ध रूपसे वनमेंहै। इसी 
प्रकार कासी प्रसाद साहू बनाम उड़ीसा राज्य धाद [ए० आई» आर० १६६३ 
उड़ीसा २४] के नि्णेय मे कहा गया कि उपखण्ड (क) मे वणित महुभाके एल 
महुभा के बीज आदि वस्तुएं बन-उपज होंगी भले ही वे वनम पाई यावच से लाई 
गई हो या नहीं । परन्तु उपशखण्ड (ख) मे वन-उपज का वणन करते हए स्पष्ट रूप 
से कथित रहै कि वे वन-उपज केवल उसी सूरत मे होगी जिसमे करिवे वन में पाई 
जातीरैँया वनसे लाई जाती हँ । इसलिए महृभाके एूल, भलेहीवे वनसे लाए 
गए थे या नहीं, भारतीय वन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन-उपज समे 
जायेगे । शब्दों का नैसगिक अर्थं देते हृए स्पष्ट अनुमान यहु है कि प्राइवेट भूमि पर 
उगे हुए वृक्षो के महुआ के एूल भी वन-उपज परिभाषा के अन्तगंत आते हैँ । 

वन-उपज कौं परिभाषा मँ रेत का उ्लेव नहीं है । इस सम्बन्ध मे महन 
ताथ पाठक बनाम असम राज्य वाद (नि० प० १६७० : असम तथा नागालेण्ड-६६) 
मे अभिनिर्धारित किया गया कि जो शब्द वन-उपज कौ परिभाषा की व्यापकता का 
निदेश करते हृए दिया गया है वह "इन्क्लृडस' (के अन्तगंत आता है) है । उस शब्द 
कोध्यान में रखते हुए यह्‌ कहा जा सक्ता है कि जो भी वस्तुएं उस धारामंर्वगित 
है उनके अतिरिक्ति अन्य वस्तुएँ भी हो सकती हैँ । संक्षेपमं, वनम प्रायः जो भी 
पाया जाता है, वन-उपज है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जिला जज 
बिजनौर तथा सन्य वाद (ए० आई ० आर ० १६८१ इलाहाबाद २०५) मे मछली 
को भी वन-उपज अभिनिर्धारित किया गयाहै। 

वन-उपज कौ परिभाषा के सम्बन्ध मेँ यह्‌ बात ध्यान देने योग्य हैक 
यद्यपि उपखण्ड (क) मे वणित वस्तुएं हर दशा मेँ वन-उपज होती हँ तथापि इसका 
यह्‌ अश्रं नृ््कि वे सरकार की सम्पत्ति हैँ । उदाहरण के लिए इमारती लकड़ी वन- 
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उपज है परन्तु वन-उपज होने मे ही वह्‌ सरकार की सम्पत्ति नहीं हौ जाती । उसकी 
चोरी का अभियोग सिद्ध करनेकेलिएरसे सरकारी वनसे बिना अनुज्ञा पत्र के 
किसी वृक्ष को भिराकर निकाले जाने का तथ्य सिद्ध करना पड़ेगा 

"इमारती लकड़ी" शब्द का उल्लेख धारा २ (४) (क) मेह ओर फिर वह्‌ 
धारा २ (६) में इसलिए वणित किया गया ताकि इस पदको एक व्यापक अर्थं 
दिया जा सक । इस प्रकार इमारती लकड़ी के अन्तर्गत वृक्ष.अति हैँ जबकि वे मिर 
गए हो, गिराए गए ओर सब प्रकार की लकड़ी चाह वहु किसी प्रयोजन के लिए 
काटी, गही या खोखलीकीगर्ईहोयानहीं। इसधाराकोधारा २ (७) के साथ 
पठने से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि इमारती लकड़ी पद में उन प्रजातिरयो के वृक्ष 
भी हो सकते हँ जो सामान्यतया भवन निर्माण के काम नहीं अते। थुना रना अना 
वेलाचामी स्वंई बनाम समुसुवावा राउदर (ए० अ!ई० आर० १६२८ मद्रास ३६२) 
वाद मे अभितिर्धारित किया गया इमारती लकड़ी पद वृक्षों के उस वगं तक जिसकी 
इमारती लकंडी निर्माण प्रयोजन कै लिए उपयोग में लाई जाती है, सीमित नहीं 
किया जां सकता, 

वन - इस पद ढी परिभाषा भारतीय वन अधिनियम १६२७ मे नहींहै। इस 
साशयलोपकाकारणतो यहथाकिं १८६५ के अधिनियम में परिभाषा देने के 
सुखद अनुभव नहीं हुए परन्तु उदेश्य यह्‌ था कि परिभाषा कौ अनुपस्थिति मेँ न्याया- 
धीशों हारा उसे शब्द कोषो की सहायत्ता से अधिकतम व्यापक अथं में लिया जाए । 
उदाहरण के लिए लक्ष्मण इच्छाराम बनाम डिवीजनल फारेस्ट आफीसर रायगढ़ शाव 
(ए० आई० आर० १६६२३ नागपुर ५१) मे अभिनिर्धरित किया गया कि अधि- 
नियम्‌ में परिभाषित न होने की स्थिति में इस पद को सामान्य शब्द कोष के अथंमें 
लिया जाना चाहिए । शाटेर आक्सफोडं इंगलिश डिक्शनरी मे वनका अथं (1) 
च रःगाह्‌ से यदाकदा अन्त्मिधित वृक्षों ओर निम्नयोह से हका हुआ विस्तृत भू-भागः, 
(1) जंगल भूमि काक्षेत्र जो सामान्यतया उस प्रकार काह जो जंगली जानवसेके 
शिकार ओर अखेट आदि के लिए पृथक कर दिया जाताहै, या (४) कोई वन्य 
विना जुता बंजर, के रूप में दिया गया है । वन-उपज क परिभाषा के उपखण्ड (ख) 
के अधीन क्रमांक (7), ([) तथा (1४) उपदशित करते है कि "वनः शब्द परि 
भाषा मे अपने अधिकतम व्यापक अथं में प्रयुक्त किया गया है , 
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आरक्षितं वन 


(१२९७१९५ $€} 


वन अनुसंघान संस्थान देह रादून द्वारा प्रकाशित “इण्डियन फोरिस्ट एण्ड फारेस्ट 
प्रोडक्ट्स टर्मानांलौजी' के अनुसार आरक्षितं वन भारतीय वन अधिनियम या अन्य 
किसी वन धिधिके अधीन इसप्रकार गठित किसीक्त्रको कते है। भारतीय 
वन अधिनियम १६२७ के अध्यायरं मे आरकषित वन के सम्बन्ध मे तिधिकं 
व्युवस्थाए हैँ । इनमे उसके गठ्नकी प्रक्रिया, उसके लिए धारा २० के अधीन 
निकाली जाने वाली अधिसूचना, आरक्षण का प्रभावे तथा आरक्षितं वन में 
प्रतिषिद्ध कायं तथा उनको करने पर दण्ड आदि का वर्णन है । अतः दूसरे शब्दों में 
मारक्षित वन वह वनहै जो भारतीय वन अधिनियम १६२७ के अध्याय २ (या 
किसी अन्य विधि) भे वणित प्रक्षिया हारा गठित किष जने के बाद उसकी धारा 
२० के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत तारीसे आरक्षितं वन घोषित किया 
गया हो । 

आरक्षण का उद्‌ क्य--वन राष्ट के लिए बहूत लाभकारी होते है । बवे जल- 
वायु पर अनुक्रुल प्रभाव डालते हैँ । निनाशकारी बाढ़ तथा सूखे पर नियंत्रण रखते 
है ओौर भूमि तथा जल कासंरक्षणकरतेदँ। इन लाभोके कारणङृषि पर इतना 
अनूक्रुल प्रभाव पड़ता है कि वन कृषि की पोषके माता" (शल ्0ला) कहलाते 
है । वनोंकेये लाभ राष्ट को अनन्त काल तक तभी मिल सकते हुँ जब वन चिर- 
स्थायी या शाद्वत हों । परन्तु अपनी प्राकृतिक उत्पत्ति के कारण वन सावंजनिक 
सम्पत्ति समभे जाते हैँ जौर प्रत्येक व्यक्ति उनका मनमाना उपयोग करना चाहता 
-है । रसे अनियमित भौर अत्यधिक समुपयोजन (च्णणग्०४००) से वनो की दशा 
खराब हौ जाती है । अतः आरक्षण का सवसे महत्वपूर्णं उदेश्य वनो को अच्छी दशा 
भे चिरस्थायी बनाना है जिससे उनसे मिलने वाले लाभ भी चिरस्थायी हँ । 

उपर लिबे लाभो के अतिरिक्त वेन देश के निवासियों कौ तथा उद्योगों की 
प्रकोष्ठ तथा अन्य वन-उपज सम्बन्धी अवश्यकता पूरी करते हँ । परन्तु वन के निकट 
रहने वाले व्यक्तियों के मनमाना उपयोग से उसमें बाधा पडती है । अतः आरक्षण 
का दूसरा उदेश्य यह है किं पडौसी ्रामवासियों के अधिकार निदिचत खूपसे 
निर्धारित कर दिए जाएं जिससे' व॑धानिक प्रबन्ध द्वारा उन वनो कौ शेष उपज- राष्ट 
तथा उसके उद्योगोकेकाममें लायीजा सके, कोई निर्बन्धन या प्रतिषेध उस 
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समय तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि उसके उल्लंघन के लिए शास्ति का 
उपवन्ध न हो । अतः भारतीय वन अधिनियम १९२७ मे आरक्षितं वन शन की 
प्रक्रिया के वर्णन के साथ उसमे कतिपय कार्यो को प्रतिषिद्ध करके उनके उल्लंघन के 
लिए शास्ति का उपबन्ध करना आरक्षण का तीसरा उदहेश्य है । 

मारक्षित वनो के सम्बन्ध मे अधिनियम कौ विभिन्न धाराषएं 

धारा ३--राज्य सरकार देसी किसी भूमि या बंजर भूमिको, जो सरकार 
की सम्पत्तिहै या निस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार या जिसकी प्री 
वन-उपज या उस उपज के किसी माग कौ सरकार हकदार है, इसमे इसके पश्चात्‌ 
उपबन्धितं रीति से अरक्षित वन बना सकेगी । 

संश्ञोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम १६२७ की 
धारा ३के स्थान पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तरप्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ 
कौ धारारेके द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापितकी है: 

३. राज्य सरकार किसी एसी वन-भूमि या बंजर-भूमि को या किसी 
खाता (होष्डिग) अथवा माव आबादी मे तत्समय सम्मिलित भूमि से भिन्न दिसी 
ठेसी अन्य भूमि को जौ सरकार कौ सम्पत्ति हो अथवा जिस पर सरकार का स्वामि. 
गत अधिकारहो या जिसकी सम्पुणं वन-उपज अथवा उस उपज के किसी भागं 
की हकदार सरकार हो, एतस्मिन्‌पञश्चात्‌ उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना 
सकती है । 

स्पष्टीकरण --पद खाता' का वह अथं होगा जो यू०पी० ठनेन्सी एक्ट 
१६३६ में पद “खाता के लिए दिया गयाहो ओर पद गव आवादी' का वहू अथं 
होगा जो संयुक्त प्रान्त का गव आबादी एक्ट, सन्‌ १६४७ ई० मे इसके लिए दिया 
गया हो । 

रिप्पणी-यहं धारा सरकार को कतिपय भूमि्यो को आरक्षित वन घोषित 
करने की शक्ति देतो है । इस धारा क अनुसार राज्य सरकार केवल उसी वन-भूमि 
या वंजर-भूमि को आरक्षित वन वना सक्तीहै () जो सरकार की सम्पत्ति है 
4 या जिस पर सरकार के साग्पत्तिक भधिकार दैः (प) या जिसकी पुरी वन- 
उपज या उस उपज के किसी भागकी सरकार हकदारदहै। जब तकं कोई्‌वन यां 
बंजर-भूमि इन तीनो मंसे कोई एक शत्तं पुरी नहीं करती, वह आरक्षितं वन नहीं 
बनायी जा सकती) रधूनाथसिह्‌ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (आई० एल० 
आर० १९६२ इलाहाबाद ११) मे अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भूमि केवलं 
इसलिए आरक्षित वन्‌ घोषित नहीं कौ जा सकती किं उस पर वृक्ष है। जरह वक्ष 
राज्य सरकारके कभीनहींथे, बह्म सरकार अधिनियमकी धारा ३ के अधीन 
एेसी भूमि को आरक्षित वन घोषित नहीं कर सकती । इस धारा से यह भी स्पष्ट 
हैधारा३ मे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग सरकार के विनिङ्चय या मत पर निभैर नीं 
है वरन्‌ एकं तथ्यके प्रन पर निर्भरह इस तथ्य को विनिरचय करने की शकित 
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यह्‌ धारा सरकारको नहीं देती । अतः जब यह प्रन उठे किक्यावादकी भूमि 
वन या बंजर-भूमिदै या नहीं ओौर क्या सरकार उसकी उपज के किसीभागको 
हकदार है या नहीं तोये प्रर्न न्यायालय द्वाराही विनिश्चय किए जासक्ते हँ 
नकिसरकारके मतके द्वारा । [बलवन्त रामचन्द्र नाद्‌ बनाम सपरिषद संक्रटरी 
आंफ स्टेट फार इण्डिया (आई ० एल ० आर० २६ भुम्बई ४८०) | 

धारा ४--(१) जब कमी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय 
कर लिया गया हो, तब राज्य सरकार-- (क) यह्‌ घोषणा करने वाली कि यहं विनि- 
शित किया गया है कि एेसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए, (ख) एेसी भूमि की 
स्थिति, ओर सीमां को यथासम्मव विनिदिष्ट करने वाली, तथा (म) एसी 
सौभा के अन्दर समाविष्ट किसी भूमिमे या उस भूमि पर यां किसी वन-उपज 
मे या उस्‌ उपज पर उन फिन्हीं अधिकारों की,. जिनकी बाबत यह्‌ अभिकथितहैकि 
वे फिसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान है, विद्यमानता, स्वरूप ओर विस्तार की जांच 
ञौर अवधारण करने के लिए ओर उसके सम्बन्ध मे ठेस कायंवाही करने के लिए, 
जेसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी (जिसे इसमे इसके पश्चात्‌ वन- 
उयवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्तं करने वाली अधिसूचना, राजपत्र में 
निकालेगी । 

स्पष्टीकरण - खण्ड (ख) के प्रयोजनो के लिए.यह्‌ पर्याप्त होगा करि वनकी 
सीम्राए, पथो, नदियों, टीलो या अय सुविदित या सहज सतह्ी जाने वाली सीमाओं 
दवारा वणित कर दी जाएं। 

(२) उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली 
तौर पर एेषा व्यक्ति होगा, जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय 
को वन पद धारण नहीं कररखादहै। 

(३) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन 
वनं व्यवस्थापन अधिकारी के क्तंग्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक 
किसी संख्या मे अधिकारियों को, जिनमे से एक से अनधिक दक्षा व्यक्ति होगा, जो 
एर्वाक्त रूप मे के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित 
नहीं करेगी । 

टिष्पणी- जब किसी वन-भूमि या बजर-भूमि को आरक्षित वनके सू्पमें 
गठित करने का विनिर्चय क्रिया जाता दहै तो सरकारका कत्तव्य है कि वह स्थानीय 
निवासियों तथा उन व्यवितयों को जिनका उसमे हित हो, अपने विनिश्चय की जान- 
कारीदे। इसके लिएधारा४के अधीन राजपत्रमे एक अधिपुचना निकालकर 
विनिश्चय की घोषणा की जाती है। इस घोषणा के साथ उस भमि की स्थिति ओर 
सीमा को वितिर्दिष्ट करे वाला वणेन तथा लगभग क्षेत्रफल भी अधिसचनामें 
दिया जता है । सीमाओं के वर्णेन के लिए पथो, नदियों, दील या अन्य सुविदित 
या सहज समञ्षी जाने वाली सीमाओं का वणेन पयप्ति होता है । इस अधिसूचना के 
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दारा एके व्यवस्थापन अधकारी की नियुक्तिभीकी जाती है ताकि वहू आरक्षित 
वन गठित करते समय प्रस्थापित आरक्षित वन में भूमि तथा उसकी -उपजमे या 
उस पर किन्हीं अधिकारो कौ विद्यमानता, स्वरूपभौर विस्तारकी जांच अओौर 
अवधारण करे । 

इस धाराम "किसी भूमि' शब्दों का यहु अभिप्राय न्हींहै कि सरकार जिस 
भूमिको चह आरक्षितं वेने बना सकती है। जंग बहादुर बनाम राज्य वाद 
[१६७१ ए० इज्लृ० आर० (एच० सी ०) ५६६] मे अभिनिर्ध्रित किया गया कि 
किसी भूमि' शब्द को धारा ३ के साथ पठ्ना चाहिए । दुसरे शब्दो मे, किसी भूमिः 
शब्द धारा २ मेर्वणित भ्रूमियों तक ही सीमित है! 

यद्यपि यह धारा आरक्षितं वन बनने के लिए अत्यन्त महत्वपुणं प्रारम्भिक 
कदम है तथापि इस अधिसूचना के प्रकाशित कर देने मात्रसे ही आरक्षित वन नहीं 
वन जाता । मणवान सहाय बनाम डिवीजनल्‌ फारेस्ट आंफीसर हजारी बाग वाद 
(ए० आई० आर० १६४७ पटना २६४) मे अभिनिर्धारित किया गया किं जव तक 
अधिनियमकी धारा२० के अधीन अधिसृचना जारी नहीं होती तब तक कोई 
वन आरक्षित वन नहीं बनता, चाहे धारा४के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो 
चुकी हो । 

धारा ९--धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के परचात्‌ एसी 
अधिसृचना मे समाविष्ट भूमिमे या उस भृमि पर कोई अधिकार, उत्तराधिकारके 
जरिएया सरकार दाराया देसे व्यक्तिदढाराया उसकी ओर से, निसमे एेसा 
अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकासी गई थौ, लिखित रूपमे दिए गए 
अनुदान या की गई संविदा के अधीन अजित होने के सिवाय अजित नहोगा ओर 
खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ठेस भूमि में नईं कटारर-सफाई एेसे नियमो के 
अनुसार किए जने के सिवाय न कौ जाएगी जसे राज्य सरकार दवारा हस निमित्त 
बनाए जाए । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा के 
स्थान पर इण्डियन्‌ फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ कौ धारा ३ 
के द्वारा अग्रलिखित नई धारा प्रतिस्थापितकी रै) 

५--धारा ४ के अधौन अधिसूचना निकाले जाने के पड्चात्‌ एेसी अधिसूचना 
मे समाविष्ट भूमिम या उस पर कोई अधिकार, उत्तराधिकारके जरिए या राज्य 
सरकारद्वाय याकिसी रेपे व्यक्ति द्वायया उसकी ओर से जिसमे विज्ञप्तिजारी 
करते समय रेसा करने का अधिकार निहित था, किसी लिखित अनुदान या की गई 
संविदा के अघीन अजित होने के सिवाय अजित न होगा ओर राज्य सरकार द्रारा 
इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार होने के सिवायरेसीभरूमिमें बेतीया 
किसी अन्य प्रयोजन के तिएन तो कोई नई कटाई-सफाई कौ जाएगी ओर न वहाँ 
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काकोई वृक्ष गिराया जाएमा, न उसका परितक्षण क्रिया जाएगा, न उसे छटा 
जाएगा, न उसे छेवा जाएगा, न उसे जलाया जाएगा, न उसकौ छाल उतारी जाएगी, 
न उसरी पत्तियां तोड़ी जाएंगी, न अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा ओर न 
वहू से किसी वन-उपज को हटाग्रा जाएगा । 

रिष्पणी-अआगरक्षित वन बनानेमे काफी समय लग जातादहै। इस कारण 
यह्‌ आवश्यक है कि वन अधिकारो का प्रोद्भूत होना वजित कर दिया जाए; अन्यथा 
जहाँ एक ओर नए अधिकारोके प्रोद्भूत होते रहने से. अरक्षित वन बनाने क 
कायं का कभी अन्त नहीं होगा, वरह दूसरी ओर वहूते अधिक नए अधिकार हौ जाने 
से आरक्षित वन वनने का उहैश्य ही विफन हौ सकता है । 

इस धारा में नई कटार्द-सफाई' शब्द महत्वपुणं हँ । (नई' शब्द से तात्पयं 
धाराथ्की अधिसूचना निकलनेकेवाददह। यदि कोई कटाई-सफाई धारा ४के 
अधीन अधिसूचना निकालने से पूवंकौहे तो वहु नई नदीं कही जा सकती 1 कटाई 
सफार्ईका तात्पयं वनया बंजर-भूमिपरसे वृक्षौ, ज्ञाडिग्रों आदिको काट कर 
हटाना है । प्रयोजन चह जोहो, यदि भूमि आवरणनहीन की गईतो यह कायं 
कटाई-सफाई कहलाएगा । मटरू खाँ बनाम उत्तर प्रदेज्ञ राज्य (इलाहाबाद लां 
जरनल्‌ १९६० पृष्ठ ५६०) वाद मे अभिनिर्धासित किया गया कि जब कोई भू-भाग 
वक्ष-विरहितं कियाजार्हारैतो उस भू-भागकौकटार्द-सफाईकी जारहीहै। 
ेसी कंटाई-सफाई के आशय या प्रयोजन के पता लगाने की आवद्यकता नहीं है; 
केवल काये को देना हँ जौर उसका सूल्यांकन करना है । अतः वृक्षों को काटकृर 
हृटने के कायं को कटार्द-सफाई का कार्यं मानना भारतीय वन अधिनियम कयै धारा 
भ्याधारारदमे प्रयुक्त भाषाके साथ कोई हिसा करना नहीं हौमा। उत्तर प्रदेश 
सरकार ने अपने राज्यम प्रवतंन के लिए मूल अधिनियमकी धारा ५ के स्थान पर 
एक नई धारा प्रतिस्थापित्तकरदीटहै। इस प्रतिस्थापित वारा कटई-सफार्ईके 
साथ-साथ अन्य करई कवं स्पष्टतया वजित कर दिए । | 

धारा ६--जव कि धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाली जा चूको है, तब 
धन व्यवस्थापन अधिकारी-- 

(क) प्रस्थर्यित चन की स्थिति मौर सीमां फो यथासंभव विनिदिष्ट 
करने वाली 

(ख) उन परिणामो की, जो देसे वन के आरक्षण पट इसमें इसके पश्चात 
प्रथा उपबंधित सूप भें सुनिश्चित होगे, व्याख्या करने वाली, आर । 

ग) रेस उद्घोषणा की तारीख से तीन मास्तसे अन्यून कालाःवधि नियत्त 

करने वाली ओरधाराय्याभ् मेंर्वणित किसी अधिकारा दावा करने बाते हर 
व्यवित से यह अपेक्षा करने वाली कि वह्‌ वन व्यथस्थापन अधिकारी के समक्ष, रेस 
अधिकार के स्वसूपको ओर उसके सम्बन्ध मँ दावात प्रतिकर कै (यदि कोड हो) 
परिमाण मौर विक्ञिष्टियों को विनिर्िष्ट करने वाली लिखित सूचना एसी कालावधि 
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के अन्दर उपरिथतं करे, या उपस्थित होकर कथन करे, 

उद्घोषणा उस भूमिं के, जो उस उद्घोषणा मे समाविष्टरहै, पड़ोसके हर 
नगर ओर ग्राममें स्थानीय जनभाषा मे प्रकाशित करेगा, 

रिष्पणी-धारा ४ के अधीन निकाली गई अधिसूचना यजपत्र से प्रकाशित 
होती है। प्रत्येक व्यित ओर विशेषकर प्रामवासियोंसे यह्‌ आशान्हींकी जाती 
करि वे रजपच्रमें प्रकाशित अधिसूचनाोंको पठृमे। अतः सरकार के विनिर्चय 
वि जानकारी प्रभावित होने वाले अधिकतम व्यक्तियोंको देनैकेलिएधासद्में 
वन ग्यवस्यापन अधिकारीको निदेश दिया गयाहै कि वहु पद ग्रहण करतेही 
प्रस्थापिते आरक्त वनके पडौसके हरनगर ओौरमग्राममें स्थानीय जनभाषामें 
एक उद्घोपणा प्रकाशित कर प्रस्थापित (10008९0) आरक्षितं वन की स्थिति तथा 
सीमाएं, आरक्षण के परिणाम आदि समञ्लावे ओर भूमि या वन-उपज या अन्य दावों 
को निमंत्रित करे । दावा प्रस्तुत करने के लिए उद्घोषणा की तारीखसे तीन मास 
से अन्यून कालावधि नियत कीजातीहै। दविदारोके लिए यहु आवश्यक नहीं कि 
वे लिखित अगिदनदहीदं। यदि वे वन व्यवस्थापन अधिकारी के सामने उपस्थित 
होकर द्वोंका कथन करते तो व्ह अधिकारीही उन्हं तेखबद्धकर लेताहै। 
इस उद्घोषणा की स्थानीय जनभाषामें छपी प्रतिय समस्त पद्ौसी ग्रामो 
चिपकवायी जाती हैँ ओर पटवारी या ्रामप्रधानों हारा बंटवाई जाती है । 

हृरदयाल बनाम जिला जज न्नसी तथा अन्य वाद (ए० भाई० आर० १९७२ 

लाहबाद ४७१) में अभिनिर्घारित किया गयाहै कि धार ६ के अधीन उद्घोषणा 

मेदी गर कालावधि बढ़ाने के लिए कोई अवेदन पत्र देता आवदयक नहीं है। विधि 
मे यह्‌ अपेक्षा कीं नहीं की गर्द कि दविदार कालवधिके अन्दर दावा प्रस्तुतन 
कर सकने के विलम्ब को उपमित (०00००) करने के लिए प्रार्थना करते हूए 
एक ओपचारिक आवेदन पचर द्वारा स्पष्टीकरण दे ओौर वन व्यवस्थापन अधिकारी 
अपना समाधान अभिलिखित करे । 

धारा ७--वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा ६ के अधीन दिए गए सब फथनों 
फो लिखेगा तथा उस धारा के अधीन सम्यक्‌ रूप से किए गए सब दार्वो फी ओर 
उन अधिकासे के अस्तित्व की, जो धाराण्याधाय भ मे वणित, ओर जिनके 
लिए दावा धारा ९ के अधीन हीं किया गया है, जच फिसी सुविधाजनके स्थान 
पर वहम तक करेगा, जहाँ तफ किं वे सरकार के अभिलेख ओर एसे पिम्ही व्यक्तियों 
के, जिनकी बाबत यहु संमाव्यताहै किं वे उनसे परिचित होगे, सक्षय से अभि- 
निश्चेय हे । 

धारा ०-एेसी जांच के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारो निभ्न- 
लिखित शक्तियां प्रयुक्त कर सकेगा, अर्थत्‌--(क) किसी भूमि पर स्वयं या इस 
प्रयोजन के लिए अपने द्वारा जधिङ्ृत किसी अधिकाये द्वारा प्रवेश करने ओर उसका 
सर्वेक्षण करने, ` उये अभ्यंकित करने ओर उसका नक्शा बननेकी क्क्ति, ओौर 
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(ख) वादों के विचारण में सिविल च्यायालथ की शक्तिर्या । 
टिष्पणी--धारा ६ के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित करने कै बाद वन 
व्यवस्थापन अधिकायै प्रस्थापित आरक्षितं वन का, जितना अधिक सम्भवहो, 
निरीक्षण करता है । इन दौरो में वह स्वयं भी संभारं आयोजित कर ग्रामवासियों 
तथा अधीनस्थ राजस्व कम॑चारियोंकोकी जा रही कायेवाही का अर्थं समन्नाताहै 
ओर उसमे प्रभावित व्यक्तियों को दावा प्रस्तुत करने फा अवसर देता है । वह स्वयं 
भरी सरकारी अभिलेख देख कर ओर जानकार व्यवितयों के कथन लेकर एसे अधि- 
कारो का पता लगाता है जिनका दावा परस्तुतन किया गयाहो । तब वह्‌ सुविधाजनक 
स्थान को जच के लिए चुनता है ओौर दोनो पक्षकारों (दावेदार तथा वन विभाग) 
को अपने पक्ष के समर्थन सें साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के लिए निमन्त्रित करताहै। 
इस जच के लिए वह धासयर मेँ प्रदत्त शक्तियों का ` उपयोग कर सकता है । वह्‌ 
दावेदासें तथा उनके साथियों को शपथ दिला कर उनके कथन अभिलिखित करता 
है । अवदन्‌ पत्रो पर नियमानुसार व्यायालय फीस का स्टाम्प लगाया जाताहै। 
वन विभाग की ओर घे उप-वन संरक्षक या सहायक वनं संरक्षक उपस्थित हो सक्ता 
ह । `दोनों पक्षकार अपने दावों की परी के लिए धाय १६ के अधीन प्लीडर निथुक्त 
कर सकते हँ । वनः व्यवस्थापन अधिकारी प्रतिदिन किये गये कार्यो की द॑निक डायरी 
लिख कर उसके नषे प्रतिदिन हस्ताक्षर करता है । 
धारा ९- वे अधिकार, जिनका दावा धारा.६ के अधीन नहीं किया गयाहै मौर 
जिनके अस्तित्व कौ कोई जानकारी धारा ७ के अधीन की गहं जच द्वारा नहीं मिली 
है, जब तक कि उन अधिकासेकादावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यधस्थापनं 
अधिकारी का यह समाधान कि धारा ६ के अधीन नियत कालावधि फे अन्दर रेसा 
दावा न करते के लिए उसके पास्‌ पर्याप्त कारण था, धारा २० के अधीन अधिसूचना 
क प्रकाशित होने से पूवं नहीं कर देता, निर्वापितं हो जायगे । 
टिष्पणी- यहु धारा केवल उन्ही अधिकारों परसाग्‌होतीहैजो धारा ३ 
मे उत्लिखित वननभूमि मे या बंजर-भूमि से सम्बन्धित हो । उत्तर प्रदेश्ष राज्य 
बनाम महन्त अवेधनाथ (९० आईं जार० १६७७ इलाहाबाद १६२) वादमें 
अभिनिर्धारित किया गयाहै कि धारा ९६ को आकषित कर सकने से पूवं राज्य 
सरकार को यह्‌ सिद्ध करना होगा कि विवादग्रस्त भूमि अधिनियम कौ धारा३ ङे 
अधीन वन-भूमि या बंजर-भूमि थी यदि विवादग्रस्त भूमि धारा के अधीन 
बन-भूमि या बंजस्भूमि नहो तो उस बाग भूमि मे उसके धारक के अधिकार 
प्रभावित तहीं होते । | 
धारा १०--(१) वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पदति 
से सम्बन्धित दाव कौ जवस्थामे, दवे की आर किसी स्थानीय नियम या आदेश 
की, जिसके अधीन वह पद्धति अनृज्ञात या विनियमित होती है, विष्िष्ट्योंको 
देने वाला कंथन अभिलिखित करेगा, मौर वह कथन अपनी इस राय के साय कि 
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क्या पदति पूणंतः या मागतः अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध होनी चाहिए, राज्य सरकार 
को भेजगा । .. 

(२) राण्य सरकार उक्त कथन भौर राय के प्राप्त होने पर उस पद्धति को 
पणेत: या भागतः अनूज्ञातं था निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी ! 

(३) यदि एसी पद्धति पूणेतः या मागतः अनृज्ञात कौ जाती है तो वन- 
व्यवस्थापन अधिकारी, (क) बन्दोबस्त वाली भूमिकौ सौमाभोको इसप्रकार 
बदल्‌ कर कि पर्याप्त विस्तार वाली, यथोचित प्रकारकी ओर युक्तियुक्त रूपे 
सुविधाजनक स्थानम कौ भूमि दवेदारों के प्रयोजनों फे लिए अपर्वाजत हये जाए, 
या (ख) बल्दोबस्त वाली भूमि फे कतिपय प्रमागों को पुथकतः अभ्यंकित कराकर 
ओर उसमे एेसी शर्त के अधीन, जो वह्‌ विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पटति 
के लिए अनुज्ञा दावेदारों को देकर, उसके प्रयोग का प्रबन्ध कर सकेगा । 

(४) उपधारा (३) के अधीन किये गए सव इन्तजाम राज्य सरकार कौ 
वं मंजरी के अधीन होगे । 
| (५) समी भामलों में स्थानान्तरी खेती की पदति के बारे में यह्‌ समक्षा 
ज्ञाएगा कि यह एेसा विशेषाधिकार है जिते राज्य सरकार नियंत्रित, निर्बन्धित भौर 
उस्सादित कर सकती है । 

रिष्पणी-इसधारा से स्पष्ट है किं वन व्यवस्थापन अधिकारी को 
स्थानान्तरौ खेती के दावे के सम्बन्ध में विनिश्वय करने तथा उस पद्धति को अनुज्ञात 
या प्रतिषिद्ध करने की कोई शक्ति नहीं है। यह शिति केवल राज्य सरकारमें 

-निहित है । सरकार द्वारा पृणंतः या भागतः अनुज्ञात करिये जाने की अवस्था मे वन 
व्यवस्थापन अधिकारी को तो उनके प्रयोग का प्रबन्ध करके भी राज्य सरकारसे 
मंजूरी लेनी पड़ती है । 

धारा ११- (१) वन व्यवस्थापन अधिकारी किसीभूमिमे या पर रेते 
किसी अधिकार विषयक कयि गए दावे की दक्ञामे, जो मागं अधिकार या चरागाह 
अधिकार या वन-उपज या जलमागं के अधिकार से भिन्न है, उसे पू्णंतः या मागतः 
मंजर या खारिज करने वाला अदेश देगा । 

(२) यदि एसा दावा पृणतः या भागतः मंजर किया जाता है, तो वहं 
व्यवस्थापन अधिकारी या तो-(1, एसी भूमि को प्रस्थापित वनःसीमा्ो से 
अपर्वाजत करेगा; या 0) रेसे अधिकारों के अभ्यपश फे लिए उसके स्वामी से करार 
करेगा; था (11) भूमि अजन अधिनियम, १८६४ दवारा उपबन्धित रीति से रेस 
भूमि को अजित करने के लिए कायं बाहौ करेगा । 

(३) एेसी भूमि को इस प्रकार अजित करने के प्रयोजन के लिए-- 
(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी कौ बाबत यहु समक्षा जाएगा फि वह भूमि अजन 
अधिनियम, १८६४ के अधीन कायवाही करने वाला कलक्टर है; (ख) दविदारके 
बारे मे यह समञ्च जाएगा किं षह हितवबद्ध ओर उस अधिनियसकौी धारा६्के 
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अधीन दी गई सुचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर रेने वाला च्यक्तिहै; 
(ग) उस अधिनियम की पववत धारां केः उपबन्धों के बारे मे यह समन्ला जाएगा 
किं उनका अनुपालन हो चुका हैः भौर (घ) कलक्टर, दावेदार की सम्मतिसे या 
स्थायालय, दोनों पक्षकार कौ सम्मति से, भूमिके रूपमे परतिकर अधिनिर्णोति कर 
सकेगा । 
संशोधन 
उत्तर प्रदेण सरकारने भारतीय वन अधिनियम १६२७ कौ धारा ११मे 
उपधाय (३) के पइचात्‌ इण्डियन फोरेस्ट (उत्तर प्रदे संशोधन) अधिनियम, 
१९६५ की धारा ४के द्वारा निम्नलिखित नयी उपधारावडादीहैः 
(८) उपधारा (३) के उपबन्ध उस दशामेंभीलामू होगे जब वन व्यवस्थापन 
अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षणमें दिए गए किसी 
आअदेण के परिणामस्वरूप किसी भूमि का अजेन करने की कायंवाही करं । 
टिप्पणी--इस धारा मे भूमि से सम्बगधित दावों को निपटने कौ प्रक्रिया 
का वर्णन है । व्यवस्थापन अधिकारी एसे दावों को सुनकर अपना निणंय सुनाता; 
है । यदि वह्‌ एसा दावा पृणंतः या भागतः मंजूर करता है तो वह्‌ उसके सम्बन्धमें 
कुछ प्रवन्ध करता है । यदि वह्‌ भूमि प्रस्थापित आरक्षित्त वनी बाहरी सीमा पर 
`हैतो वह्‌ आरक्षित वेन कौ सीमा बदल कर उपे बाहरकर देताहै। यदि वह्‌ भूमि 
अन्दर तो वह्‌ उसके स्वामौ के अधिकार के अभ्र्पणके लिए करारकरताहै। 
उसके वरदले मे वह उसे उस भूमि के मूल्य बरावर धन प्रतिकरके रूप मे दिलातां 
हैया उस् भूमि के बदले म समान मूल्य कौ भूमि आरक्षितं वेनके वाहुर दिलाता 
है । इस करार के लिए दोनों पक्षकार कौ लिखित सहमति होनी चाहिए । यदि यह्‌ 
सम्भवनदहयोतोर्सेचकके रूप मेँ स्वीकार कर उसकी सीमा निर्धारित कर 
आरक्षित वन सीमाके बाहूरकरदेताह। यदिचककेषरूप मे बनाना उचितन 
हो ओर दातरेदार बदले मे मृत्य याभूमिननलेतो वन व्यवस्थापन अधिकारी भूमि 
अर्जन अधिनियम के अधीन उसका अजन करलेताहै। 
धारा १२- चरगाह या वन-उपज पर के अधिकासें से सम्बद्ध देको 
दका से, वन व्यवस्थापन अधिकारी उम्हे पूर्णतः या भागतः मंनूर या खारिज करने 
वाला आदेश्च पारित करेगा । 
धारा १२३-- वन च्यदस्थापन अधिकारी धारा १२के अधीन कोई आश 
पारित करते समय निस्नतिचिष्र को यवत॒साध्य सभिलिखित्त करेगा-- (क) अधि- 
कारका दावा करने वालि व्यक्ति का नामः, उसके पिताकानाम, जाति, निगस 
ओर उपजीविक, ओर (ख) उन सब खेतो यासेतोंके समूहो (यदिकोर्दहय) का 
नाम, स्थिति ओौरक्षेत्रफल भौर उन सब भवनों के (यदि कोई हँ) नाम ओर स्थिति, 
-जिनके विषव मे एेसे अधिकारोंकेप्रथोगक्रादवाकिपिा गयाहै। 
धारा १४-- यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा १२ के अधीन किसी दावे 
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को पृणंतः या भागतः मंजूर कर तेता है, तो वह उन ठरो कौ संस्था ओर वर्णन, 
जिन्हुं दविदार समय-समय पर वन में चराने के लिए हकदार है, वह॒ ऋतु जिसके 
दौरान हेषा चरान्‌! अनुज्ञात है, उस इमारती लकडी ओर अन्य वन-उपज का 
परिमाख जिसे वह॒ समथ -समय पर लेने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, ओर 
सौ अन्य विक्लिष्टिर्था, जसौ उस मामले में अपेक्षित हं, विनिदिष्ट करके यहु भौ 
अभिलिखित करेगा कि कहं तक वह्‌ दावा इस प्रकार मंजूर किया गयाहै\! वहं 
यह्‌ भी अभिलिखित करेगा कि दवाकृतं अधिकारो के प्रथोग द्वारा अभिप्राप्त 
इमारती लकड़ी या अन्य वन~उपजं बेची जा सकेगी था वस्तु-विनियमित की जा 
सकेगी या रहं 

धारा १५--(१) वन व्यवस्थापन अधिकारी, एेसे अभिलेख तेथार करने के 
र्चात्‌ अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार भौर जिस आरक्षिते बन के सम्बन्ध में 
दावा फिया गया है, उसको बनाए रखने का सम्यक्‌ ध्यान करते हूए, ठेसे आदेक्ष 
पारित करेगा, निनसे इस प्रकार मंज्‌र किए गए अधिकारों का निरन्तर प्रयोग 
सुनिष्िचित हो जाएगा । 


(२) वनं व्यवस्थापन अधिकारी दसं प्रयोजन के लिए (क) पर्याप्तं विस्तार 
वाते ओर युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थानमें के किसी अन्य वनद्ण्डकोरेसे 
दवेदारों के प्रयोजन के लिए उपर्वाणत कर सकेगा ओर उन्हुं इस प्रकार मजूर 
किए गए विस्तार तक (यथास्थिति) चरागाहं या वन-उपज्‌ का अधिकार प्रदान 
करने वाला आदेश्च अमिलिखित कर सकेगा; या (ख) प्रस्थापित वन की सीमाओं 
को दस प्रकार बदल सकेगा कि दविदारों के प्रयोजन .के लिए पर्याप्त विस्तार की 
ओर युक्तियुक्त रूप पे सुविधाजनक स्थान मे कौ वन-भूमि अपवजित हो जए; 
(ग) रेरे दवेदारों को, यथास्थिति, चरागाह्‌ या वन-उपज के अधिकार एेसे मंजूर 
किए गए विस्तार तक एसी ऋतु मे, प्रस्थापित्‌ वन के एेते प्रमागों के अन्दर, ओर 
एेसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्न वना जाएं, चालू 
रखने वाला अदेश अभिलिखित कर सकेगा । 

रिष्पणी--धारा १२११५ मे चरागाहु या वन-उपज सम्बन्धी अधिकारों 
के दावों को निद्टने की प्रक्रियाका वर्णन दहै । यह्‌ वन व्यवस्थापन अधिकारी के 
कत्तब्यों मे से सबसे महत्वपुणं क्त्य है क्योकि वन का संरक्षण गौर प्राम निवा 
सियो की संतुष्टि इसी पर निरभरकरतीहै) इन दावों के प्राप्त होने पर वहु इन 
दावों के सम्बन्धमे धारा १३ मेदी गई सूचनाएं अभिलिखित कर लेता है। फिर 
प्रत्येक दावे के सम्बन्धमे वह्‌ जच करताहि ओर किसी विशिष्ट वनके सम्बन्धमें 
वन अधिकारी से यह्‌ जानकारी प्राप्तकर लेतादहै किवह्‌ वन अधिकारो का 
कितना भार वहन कर सकता ह । इसके बाद वहु अपना निणेध देता है } इस निणेय 
कौ वह्‌ धारा १४में दिए गए विस्तारसे देताहै ओर उनके प्रयोग के लिएधास 
१५ मेँ वणित्त प्रन्ध करता है। 
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धारा १६--यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी आरक्षित वन को बनाए रखने 
का सम्यक्‌ ध्यान रखकर धारा १५ के अधीन एेसा व्यवस्थापन करना असम्मव 
पाता है, जिससे इस प्रकार मंजूर फिएं गए विस्तार तक उक्त अधिकारोंका 
निरम्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाताहैः तो वेह रसे नियमों के अधीन रहते हए 
जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उसके बदले में एेसे व्यरवितियों को धन 
राति के संदाय द्वारा या भूमिके अन्‌दन द्वारा या किसी अन्य रीतिसे, जिसे वह 
ठीक समक्षता है, से अधिकारों का रूपान्तरण कर सकेगः । 

रिप्पणी-इस धारा में वन व्यवस्थापन अधिकारी को यहु शक्ति दी गई 
है कि यद्वि वहु वन बनाए रखने का सम्यक्‌ ध्यान रखकर धारा १५ के अधीन टेसी 
व्यवस्था करना असम्भव पाः है जिसमे उसके द्रवाय मंजर किए अधिकारो का 
निरन्तर प्रयोग सुनिरिचत रहै तो वह्‌ एसे ग्यक्तियोको धन केसंदायया भूमिके 
अनुदान या अन्यकिसी रीति द्वारा उनके अधिकारो का रूपान्तरण कर सकता है । 

धारा १७-एेसा कोई व्यविति, निसने इस अधिनियम के अधीन दवा 
किया है, या कोई वन अधिकारी राज्य सरकार दारा इस निमित्त साधारणतः या 
विशेषतः सात अन्य व्यरित रसे दावे पर धारा ११, धारा शर्‌, धारा १५ या 
धारा १६ के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित अदेक्ष कौ तारील से 
तीन भास के अन्वर एेसे आदेश कौ अपील राजस्व विभाग के कलकंटर से अनिस्त 
पंक्ति के ठेसे अधिकारी के समक्ष उपस्थित कर सकेगा जिसे राज्य सरकार रेस 
आवेशन के विष्ड अपौल की सुनवाई करने के लिए राजयत्र मे अधिसूचना हारा 
नियुक्तकरे\ ` | | 

परन्तु राज्य सरकार एकं न्यायालय (जिसे इसमे इसके पश्चत्‌ वन न्याया- 
लय कहा गया है). स्थापित कर स्फेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किंए जाने 
वाले तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा, ओर जव इस प्रकार वन न्यायालय 
स्थापित हो जाए तब वंसौ सबं अपील उसके समक्ष उपस्थित कौ जाएगी । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा १७ के 
स्थान पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश, संशोधन) अधिनियम, १६६९५ की धारा ५ 
के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापितकीहै। 

१७. एेसा कोह व्यविति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया हैया 
कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः 
सशक्त अन्य व्यक्ति, एसे दावे पर धारा ११.धारा १२, धारा १५या धार १६ 
के अधीन वन्‌ व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित अदेश की तारीखसे तीन मासक 
अन्दर एसे आदेश कौ अपील जिला जज के समक्ष उपस्थित कर सकेगा । 

स्पष्टीकरण --इस धाराम ओर इस अघ्याय की अनुवर्ती धाराओं मे 
“जिला जज' का तात्पयं उस जिले के जिला जज से है, जिसमे भूमि स्थित हो ओर 
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उसके अन्तगंत वह्‌ अपर जिला जज भाष्टौ जिसे जिला जज हारा अपील अन्तरिति 
क्री जाए । 

धारा १८--(१) धारा १७ के अधीन हर अपील लिखित अरजी हायकी 
जाएगी ओर वनं व्यवस्थायन जधिकारोकोदी ज, सकेगी जो उसे भुनवाई के लिए 
सक्षम अधिकारी को अविलम्ब भेज देगा । 

(२) यदि अपील, धारा १७ के अधीन नियुक्त अधिकारी समक्ष की 
जाए, तो म्‌-राजस्व से सम्बद्ध मामलों मे अपौल की सुनवाई के लिए तत्समय पिहित 
रीति से उसकी सुनवाई कौ जाएगी । 

(३) यदि अपील वन न्यायालय के समन्तं को जाए, तो न्यायालय अपील 
की सुनवाई के लिए कोई दिन ओर प्रस्थापित वन के उसि-पास्‌ में ठेसा सुविधाजनक 
स्थान नियत करेगा, ओौर उसकी सृचना पक्षकारो को देगा, भौर तदनुसार एसी 
अपील की सुनवाई करेगा । 

(४) अपील पर, यथास्थिति, एेसे अधिकारी हारा या न्यायालय ब्राययथा 
एसे न्यायालय के सदस्यो कं बहुमत द्वारा पारित अदेश्ष, केवल . राज्य सरकार के 
पुनरीक्षण के अधीन रहते हए अन्तिम होगा । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय वन अधिनियम, १६२७ कीधारा णके 
स्थान पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा ६ 
के हारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापितकी है) 

१८. (१) धारा १७ के अधीन प्रत्येक अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी 
र वह्‌ वन व्यवस्थापन अधिकारीकोदीजा सकेगी, जो उसे सुनवाईके लिए 
जिला जज को अविलम्ब भेज देगा । 

(२) जिला जज पक्षो को सुनवाई का अवसर देने के परात्‌ अपीसाधीन 
आदेश क पुष्टि कर सकेगा या उसे अपास्त या उपान्तसिति कर सकेगा या मामले को 
पसे निदंशों के साथ, जौ वहु उचित समभे, वन व्यवस्थापन अधिकारी को प्रति- 
प्रेषित कर सकेगा । 

(३) अपील के लम्बित रहने के दौरान जिला जज, पर्याप्त कारण होने पर 
एसे निर्बन्धनों पर, यदि कौई हों, जिन्हं वहु उचित समभे, उस आदेश के जिसके 
विरुद्ध अपील की गर्‌ हो, प्रवर्तन को रोक सकेगा ओर कोई प्रासंगिक या अन- 
षंगिक अदेश पारित कर सकेगा । 

(४) अपील पर पारित अदेश धारा २२ के उपबन्ध के अधीन रहते हृए 
अन्तिम होगा 

टिप्पणी-धारया १७ भौर श्न्मे धारां ११, घास १२, धाय १५या 
धारा १६ के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित अददेशके विष्दध 
अपील दायर करने ओर उसकी सुनवारईके बारेमे व्यवस्था) अदेशकी तारीख 
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से ३ मास के अन्दर अपीलहो सकतीहै। अपील लिखितअर्जी केरूप मे वन 
व्यवस्थापन अधिकारी को दीजातीहै मौर वह उपै सुनवाई के लिए सक्षम 
अधिकारी को अविलम्ब घग्रोषित कर देता है । अपील की सूनवाई कं लिए सक्षम 
अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र मै अधिसूचना हारा करती ह । यह्‌ 
अधिकारी राजस्व विभागका होता है भौर उसका एद कलक्टर से अनिम्न पक्ति 
का नहीं होता । स्वामीदाथसिह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए० आरई० आर० १६६७ 
हलाहाबाद ४७२) वाद मे अभिनिर्धारित किया गयाहै कि जो अधिकारी राजपत्र 
मे अधिसुचना दाया अपील सुनने के लिए नियुक्त किया गयाहै वही अपौल सुन 
सकता है, अन्य अधिकारी नहीं सुन सकता । 

धारय ११, १२, १५, या १९ में यह्‌ उपबन्धित नहींहै कि वन ग्यवस्थापन 
अधिकारी पक्षकार को अपने अदेश की प्रति देगा यां उसे सूचित करेगा टेसी 
स्थिति मे यदि पक्षकार को अपील कौ कालावधि समप्त होने पर निणंय काज्ञान 
हो तौ क्या वह अपील नहीं कर सकेतः ? इस सम्बन्ध मे पदनलाल बनाम उत्तर प्रदेहा 
राज्य (१६७६ उम० नि० प० १२३०) वादमें अभिनिर्धारितकिया गयाहैकि 
अदेश की तारीख से वह्‌ तारीखे अभिप्रेत है जबकि पक्षकार को निर्णय संसूचित 
कियाजताहै या उसके बारेमे पक्षकार कोज्ञनि होता है। 

उत्तर प्रदेश्च राज्य बनाम जिला जज फजादाद (ए० आर्ईऽ आर० १९७१ 
इलाहाबाद २२६) मे अष्भनिर्धारित किया गया कि डिवीजनल फारिस्ट ओंफीसर धारा 
१७ के अधीन अपील दायर कर सकता है ओर उस अपील पर हस्ताक्षर कर सकता 
है । अधिनियम कौ धारा १७ में यहे अपेक्षा नहीं की गई है कि अपील पर हस्ताक्षर 
करते वाला व्यक्ति स्वयं अपील प्रस्तुत करे। अतः डिवीजनल फोरेस्ट ओंफीसर 
अपील अपने अधीनस्थ कमंचारी के हासा वन व्यवस्थापन अधिकारी को परिदत्तकय 
सक्ता है । 

धारा १७ मे केवल धारा ११, धाय१२, धारा १५या धारा १६९के 
अधी पारित अदेशों के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध है। इसपे स्पष्ट 
हैकि धारा १० कै अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील 
नहीं हो स्कती। धारा १८ (४) उपवबन्धित करतीहै कि अपील पर अदेष 
केवल राज्य सरकारके पुनरीक्षण के अधीन रहते हए अन्तिम होगा। इसे 
स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय कौ इसमे कोई अधिकारिता नही है । [महालक्ष्मी 
बैक लिमिरड बनाम बंगाल प्रान्त (ए० आई° आर० १६४२ कंलकत्ता ३७१)] पर 
यह्‌ धाय राज्यस्रकारको अपीलमें पारित प्रत्येक अदेणको पुनरीक्षित. करने 
कौ शवित नहीं देती । राज्य सरकार केवल धारा २२ फे उपबन्ध तक ही पुनरीक्षण 
केर सकती है। | | 


. धारा १६-- राज्य सरकार या कोई स्यक्ति, जिसने एस अधिनियम के अधीन 
वावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील फे दौरान वन श्यवस्थापन 


आरक्षितं वने २३ 


अधिकारी या अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचनं करने 
मौर अपनी ओर से कायं करने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्तं कर सकेगा । 
संशोधन | 
उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय वन अधिनियम १६२७ कीधारा १६ के 
स्थाने पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन} अधिनियम १६६५ की धारा ७ 
के द्वारा निभ्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापितिकीहैः 

१६--राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई 
दावा कियारहै, इस अधिनियम के अधीन किसी जच या अपील के दौरान वन 
व्यवस्थापन अधिकारीया जिला जज के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने ओर 
अपनी ओरसे कायं करने के लिए किसी व्यविति को नियुक्त कर सकेगा । 


वन को आरक्षितं वनं घोषित करने की अधिसूचना 
` धारा २०-(१) जब कि निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हो, अर्थात्‌- 

(कः) जब कि दावा करने फे लिए धारा ६ के अधीन नियत कालावधिं बीत 
गर्हृहो भौर उसधाराया धारा€ के अधीन सब दावोंका, यवि कोर्हो, षन 
श्यवस्थापन अधिकारी दवारा निपटारा कर दिया गया हो; 

(ख) यदि कोणते ववि किए गएहो, तो जब किरेसे दावों पर पारित 
आदर्शो कौ अपील करने के लिए धारा १७ द्वारा परिसोभित कालावधि बीत गरो 
ओर यदि ठेसौ कालावधि के अन्दर उपस्थित की गई समौ अपीलों का (यवि को 
हो) निषटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, ओर 

(ग) जब किं पस्थापित वनमें सम्मिलित कौ जाने वालौ सव भृभियां 
(यदि कोईहों) जिन्हं धारा ११ के अन्तगतं वन व्यवस्थापन अधिकारीने भूमि 
अजेन अधिनियम, १८९६४ के अधीन अजित करने फे लिए च॒ना है, उस अधिनियम 
की धारा १६ के अधीन सरकार में निहित हो गई होः 

तब राज्य सरकार परिनिमित सीमाचिन्हो के अनुसार या अन्यथा उस वन 
की, जिसे आरक्षित किया जाना है, सीमां को परिनिश्िचित सूप से वितिरिष्ट करने 
वाली ओर अधिसूचना हारा नियत तारीख से उसे अरक्षित वन घोषित करने वाली 
अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित करेगी । 

(२) एेसा वन इसे प्रकार नियत तारीख से आारक्षित वन समक्षा जाएगा । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश्च संशोधन--(१) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 
१६२७ की धारा २० की उपधारा (१-ख) के स्थान पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तर- 
प्रदेश संणोधन अधिनियम १६६५ कीधारारठ केद्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रति- 
स्थापित कीरै 

(ख) यदि कोर्ईपेते द्रे किषु गए हँ, तो जव कि रेस दावों पर दिए गषए 
अदेशों की अपील करने के लिए धारा १७ के दारा परिसीमित कालावधिं बीत गई 


रे४ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


हो ओर यदि रेसी कालावधि कै अन्दर सभी अपीलोका (यदि कोहो) निपटारा 
जिलाजजने कर दियाहोः भौर 

(२) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वेन अधिनियम, १६२७ कौ धारा २० 
के बाद दृण्डियन फौरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६१५ की धारा ६ के 
दारा निम्नलिखित नई धारा २०-(क) जोडदीहैः 
कतिपय वन-भूमि या बंजर-भूमि आरक्षित वन समक्ष जाएगी 

२०-(क) (१) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिमे, 
जिसमें मण्डं स्टेट (लाज) एक्ट, १६४६ या १६५० ई० का उत्तर प्रदेश विलीन सिया- 
सतो का (विधियोंको लागू करने वाला) अधिनियम भी सम्मिलित ह या उसके अधीन 
जारी किए गए किसी अदेशमें किसी बातके होते हुए भी, किसी विलीन सियासत 
की कोई वन-शूमि या बंजर-भूमि, जो विलयन की तारीख (जिसे दस धाराम आगे 
उक्त तारीख कहा गया है) के ठीकं पुवं -- 

(क) उक्त राज्य में प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति के अधीन आरक्षितं वन 
समन्नी जातीथी;या । 

(खं) उक्त राज्य मे शासक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (जिसमे कोर 
अधिनियमिति, नियम, विनियम, मदेश, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढि 
यां प्रथा सम्मिलित है) के अधीन आरक्षितवनकेरूप में मान्यताप्रप्तथी या 
घोषित की गर््थी;या 

(ग) शासक के प्राधिकारः के अधीन रखी गई ओर कार्यान्वित की मर्ह किसी 
प्रशासकीय रिपोटे या किसी वकिग प्लान अथवा रजिस्टर मे आरक्षित वनकेष्पमें 
चतित की गर्द थी, तो वहु उन अधिकारों या रियायतों, जो किसी व्यक्तिके पक्षमें 
उक्त तारीख से ठीक पूवं प्रवृत्त हो, के अध्यधीन रहते हए, उक्त तारीख से आरक्षितं 
वन समन्षी जाएगी ओर तवर से बराबर आरक्षित वन बनी रही समक्षी जाएगी । 

स्पष्टीकरणं १-- राज्य सरकार अथवा उस निमि प्रापिकृत क्िसीभी 
अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र कि कोई रिपोटं, वकि प्लान अथवा 
रजिस्टर शसक के प्राधिकारमें रवा गया थां ओर उस पर काय॑वाही की गई थी, 
इस बात कां निरचायकं साक्ष्य होगा कि उसे इस प्रकार रखा गयाथा भौर उसपर 
कायवाही की गंयी थी । 

स्पष्टीकरण २-- इस उपधारा मे उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियायत 
के अस्तित्व या परिमाण के सम्बन्ध मे कोई प्रशन उठने पर उसकी अवधारणा राज्य 
सरकार द्वारा की जाएगी, जिसका विनिश्चय जो एेसी जांच के उपरान्त, यदि कोई 
हो, जिसे वहु आवरयक समभे दिया जाए, अन्तिम होगा । 

स्पष्टीकरण ३ --वरकिग प्लान के अन्तगंत वनों के प्रबन्ध तथा समभुपयोजन के 
दौरान कार्यो को करने के प्रयोजन के लिए तयार किए गए रेखांक, स्कीम, परि- 
योजना, नक्शे, रेखाचित्र ओर अभिन्यास अते है । 


आरक्षितं वन २५ 


(२) उपधारा (१) मेँ उल्लिखित किसी भूमि म या उस पर, उक्त तारीष्व 
को या उसके परचात्‌ उत्तराधिकार्‌ के जरिए अथवा राण्य सरकार द्वारायां किसी 
एसे व्यक्ति हाराया उसकी गोर से, जिसमे उक्त तारीख से ठीक पूर्वं एेसा कूरे 
का अधिकार निहित था, किसी लिखित रूपमे दिए गए अनुदान या की गई संविदा 
के अधीन अजित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अजित हआ नहीं समश्चा जाएगा 
भौर खेती या किसी अन्य प्रयोजनं के लिए की गई कोई नयी कटाई-सफाई (सिवाय 
उस कटाई-सफाई के जो शासकं हारा अनुदत्त रियायततो के अनुसार की गई हो भौर 
उक्त तारीख से ठीक पूवं प्रवतनमेहोयाजौ राज्य सरकार द्वारा उस निमिच 
उक्त तारीख से बनाए गए नियमों के अनुसारकी गईहो) इस अधिनियम मे या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधिमे किसी बतके होने पर भी विधिपुणं नहीं मानी 
या समञ्चषी जाएगी । 

(३) राज्य सरकार धारा २२ मे उस्लिखित प्रकारके किसी प्रबन्ध का 
पुनरीक्षण इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियस, १६६५ के प्रारम्भ 
होने के पाच वषं के भीतर कर सकेगी ओौर कोई भी प्रासंगिक या आनुषंगिक अदेश 
पारित कर सकेगी जिसके अन्तगेत इस आश्य का निदेशमभीहोसकताहै कि इस 
अध्याय के पुववर्ती उपबन्धों मे निदिष्ट कोई भी क्ंवाही की जाय । 

(४) उपधारा (१) मेँ उल्लिखित किसी भूमि के सम्बन्धमे धारा २४ ओौर 
धारा २६ मे- 

(क) धारा २३ के निदेशं उपधारा (२) के निर्देश सममे जाएमे; ओर 

(ख) धारा ४या धारा १५ के अधीन मंजूर किए गए, अभिलिखित था 
जारी रदे गए अधिकां के निर्देश, उपधारा (१) मेँ उल्लिखित तदनुरूप अधिनियभिति 
विधि, था दस्तावेज मे अथवा उसके अधीन मंजूर किए गए, अभिलिखित या जारी 
रखे गए चरागाह्‌ या वन-उपज के अधिकारो के निदंश समभे जाएंगे | 

(५) उपश्वारा (१) मे उल्लिखित किसी भूमि पर अनधिकृत अधिभोगया 
अतिचार के सम्बन्ध मे बेदखली करने, अधिक्रमण खाली केराने या नुकसानी की 
वसूली कराने के लिए अथवा देसी भूमिसे सम्बन्धित किसी वन-उपज के जिसके 
सम्बन्ध में कोई वन अपराध हृभाहोया पसे अपराधको करने म प्रयुक्त विन्दं 
ओजा, नावो, छकडों या ढोरो के अभिग्रहण, अधिहूरण, व्ययन या (उसका मूल्य 
संदाय करके या अन्यथा) निमुक्तिके लिए कौगयीया की जने वाली किपीभीं 
का्वाही पर प्रतिक्रुल प्रभाव डले विना, इस धाराकौ किसी बात से इण्डियन 
फोरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ के प्रारम्भ होने कै पूर्वं किए गए 
कायं के लिए जो उक्त प्रारम्भ के पूवं अपरध नहींथा, किसी भी व्यक्ति को सिद्ध 
दोष करने के लिए प्राधिकृत किया गया नहीं समज्ञा जाएगा । 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६६५ के मध्य प्रदेश अधिनियम 
संख्या € कोधारा रेके हारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा २० कै 


१६ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


बाद निम्नलिखित नई धारा उन्तःस्थापितकीहैः 

२०-क-- वन-भूमि या बंजर-भूमि आरक्षित वन समक्षी जाएमो--(१) दस 
अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी यन्य विधि मे अन्तविष्ट किसी बातके होते हूए 
भी, इस राज्य के अनब भाग रूप उन एकीकरण रज्योंमेसेकिसीमे विलयनकी 
तारीख से ठीक पूवं किसी भारतीय रियासत के अन्तगं समाविष्ट राज्यक्षेत्रौ 
(एतस्मिन्‌ परात्‌ इस धारा मँ विलीनीकृत रज्यक्षे्रो के रूप मे निदंशित) मे कोई 
वन-भूमि या बंजर-भूमि-- 

(1) जिन्हं विलयन की तारीख से ठीक पूवं एेसी किसी सियासत के शासक से, 
तस्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढि, नियम, विनियम्‌, आदेश या अधिसूचना के अनुसरण 
मे, आरक्षित वन के रूप में मन्यता प्राप्त थी; या 

(+) जो उक्त तारीख से ठीक पृवं किसी प्रशासनिक रिपोटेमे उस रूपमे 
वचित की गरईथी या किसी वकिगप्लान या रजिस्टरके अनुसरणमे उसरूपमेस्वे 
गए याकायं में लाए गए ओर तत्पश्चात्‌ भी उसी रूप मे चचित की जाती रही है, 
हस अधिनियम # प्रयोजनों के लिए भारक्षित वने समक्षी जाएगी । 

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रदनगत क्षेत्र को लागू किसी नियम, अदेश 
या अधिसूचना की अनुपस्थिति मे, उपधारा (१) मे उर्लिखित कोई विधि, रूद्वि, 
नियम, विनियम, अदेश या अधिसूचना, विधि में कोई बात प्रतिकूल होते हृए भी, 
विधिमान्यतः प्रवृत्त समक्षी जाएगी मानों कि उसमे इस अधिनियम के अधीने बनाए गए 
नियमो, अदिशो, अधिसू बनाओ का बल तथा प्रभाव है गौर जब तक कि उसके अनुसरण 
मेँ अत्िष्ठित,.परि्वततित या उपान्तसिति न किए जाएं तब तक इसी प्रकार प्रवर्तन में 
बने रुगे । | 

(२) पूर्वोक्त किसी रिपोटं, वकिग प्लान रजिस्टर या उसमे की किसी प्रविष्टि 
को किसी विधि न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकेगी; परन्तु यह तब जब कि राज्य 
सरकारने सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित क्रिया है कि सी सपोर्ट, विग प्लान या 
रजिस्टर विलयन कौ प्ारीख से पुवं उक्त शासक के प्राधिकार के अधीन तैयार किया 
भया था मौर, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार मान्यता 
प्राप्त बना रहा है, रखा जाता रहा है, या कायं मेँ लाया जाता रहा है । 

(४) विलीनीकृत राज्यक्षे्ो मँ वेसरा वन, ग्राम वनया संरक्षितवन या 
आरक्षितं वनसे भिन्न वन, चाहे वे किसी नाम से अभिहित या स्थानीयरूपमं 
जाने जाते हों, के रूपमे मान्यता प्राप्त वन, इस अधिनियम के अथं मे संरक्षित वन 
समभे जाएंगे गौर उपधारा (२) ओर (३) के उपबन्ध, यथावद्यक परिवर्तन 
सहित, लाग्‌ होगे | 

स्पष्टीकरणं १--वकरग प्लान के अन्तरगत वनों के प्रबन्ध तथा समुपयोजन के 
दौरान कायो को करने के अयोजन के लिए तैयार किए गए रेखांक, स्कीम, परि- 
योजना, नक्शे, रेखाचित्र भौर अभिन्यास आते ह । 
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स्यष्टीकरर २--'शासक' के अन्तगंत विलयन की तारीख से पुवं का दरबार 
प्रशासन आता है ओर "राज्य स॒रकार' के अन्तगंत उक्त तारीख के बाद उत्तरवर्ती 
सरकारें आती हैं । 

स्पष्टीकरण ३--“भारतीय रियासत' पद का वही अर्थहौगानोइसपदकौ 
भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६९ के खण्ड (१५) मे समनुदेशित है । 

स्पष्टीकरस ४-- "एकीकरण राज्यो" से मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, 
विन्ध्य प्रदेश राज्य जंसे वे प्रथम नवम्बर १६५९ से पूवं अस्तित्व मे धे, अभिप्रेत है । 

टिष्पणी--आरक्षित वन के सम्बन्ध मे'धारा २० अत्यन्त महत्वपूर्णं धारा है 
क्योकि इसके अधीन अधिसूचना के निकलने बाद ही कोई वन भारतीय वन 
अधिनियम के अनुसार अधिसूचना मेँ उल्लिखित तारीख से आरक्ित वन बनताहै। 
इस अधिसूचना का प्रारूप वन व्यवस्थापन अधिकारी राज्य सरकारको भजता ह। 
अधिसूचना के प्रारूप के साथ वह्‌ (1) सीमा सूची (अनुसूची क), (1) मंजूर किए 
दावों का विवरण (अनुसूची ख) तथा (1) स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त! 
विवरण भी भेजतादहै। इतके प्राप्त होने पर रज्य सरकार दिए जा सकने योग्ध 
विकशेषाधिकारो ओर सुविधाओं के बारे में विनिश्चय करती है ओर फिर उन्हं अनुस्‌ची 
(ख) मे सम्मिलित कर अधिसूचना को (कं) ओर (ख) अनुसूचियों सहित राजपत्र 
मे प्रकाशितिकरवा देती है, 

ध्रारा २,१४-एेसी अश्चिसुचना दारा नियत तारीख के पर्र--वन अधिकारः 
स्थानोय जनभाषा मे उसका अनुवाद वन के आसपास के हूर नगर ओर प्राम 
प्रकाशिते कराएगा । 

धारा २२- राज्य सरकारधाराश्५्या १८ के अधौन किए गए कितीः 
प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाक्न से पाच बं 
फे अन्दर कर सकेगी ओर धारा १५५ याधार १८ के अधीन किए गए किसी अदेश 
को इस प्रयोजन के लिए विखण्डित या उपान्तरित कर सकेगी ओर भिदेश्च दे सकेगी 
कि धारा १५ मे विनिदिष्ट क्ंवाहियो मे से कोई कार्यवाही एसी कायंवाहियो मरे 
मे किसी अन्यके बदलेमेकोजाएया धारा १२ के अधीन संजर किए गए अधिकारो 
का धारा १६ के अधीन सूपान्तरण किया जाए । 
संशोधन | 

उत्तर प्रदेश सरकारने इसधाराके स्थान पर ईण्डियन फारेस्ट (उत्तर 
प्रदेश संगोधन) अधिनियम, १९६५ को धारा १० के अनुसार नीचं लिखी गई धारा 
प्रतिस्थापितकीहै ५. 

२२. राज्य सरकारधारा १५ के अधीन या धारा १२८ के अधीन अपील 
पर किए गए किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी अधिसूचना के 
प्रकाशन से पाच वषं के अन्दर केर सकेगीओरधारा १५ याधारा १८ के अधीन 
दिए गए किसी अदेशको इस प्र्ोजन कै लिए विखण्डित या उपान्तरित कर 


६८ भारतीय वन अधिनियम मोमासां 


सकेगी भौर निदेश दे सकेगी कि धारा १५ मे विनि्दिष्ट कायंवाहियोंमे से कोई कायं- 
वाही एसी कायंवाहियो मे से. किसी अन्यके बदलेमेकी जाएयाधारा १२ के 
अधीन मंजूर किए गए अधिकारो काधासया १६९के अधीन रूपान्तरण किया जाषएु। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने उपर लिवे संशोधने अधिनियम, अर्थात्‌ ईण्डियनं 
फोरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १६ केद्वारा भपीलो, 
पुनरीक्षणों आदि के सम्बन्ध मेँ निम्नलिखित संक्रमण कालन उपबन्ध भी किए; 

१६. अपीलों, पुनरीक्षणों अदि के सम्बन्ध में संक्मगकालीन उपबन्ध-- 
(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूवं करिए गए किसी दवि के विरुद्ध अपीलो 
के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा यथांशोधित मूल 
अधिनियमकी धारा १७ तथा धारय १८ के उपबन्धो द्वारा शासित होगी । 

(२) मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम हारा संशोधित होने 
के पूर्वंथा,की धारा १७ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूवं, किसी 
अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील उसके द्वारा अधिकारिता 
रखने वाले जिला जज को अन्तरित कर दी जाएगी ओौर वह एतद्‌ द्वारा संशोधित 
उक्त अधिनियम की धारा १८ के अधीन एसे जज द्वारा निपटाई जाएगी । 

(३) रज्य सरकाररेसेक्षेत्रो के सम्बन्ध मे, जो विनिदिष्ट करिए जाए 
राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, उपधारा (५) तथा (६) मे निर्दिष्ट अजियोँ 
का नि्णेय करने के लिए एकं या अधिक अधिकरण गिति कर सकेगी । 

(४) अधिकरण जिला जज से अनिम्न पवित के एक सिविल न्यायिक 
अधिकारी से गसिति होगा । 

स्पष्टीकरण - पद "जिला जज' के अन्तगतं अपर जिला जज' भी है) 

(५) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूवं पचि वषं के अन्दर क्िसीभी 
समय राज्य सरकारको पुनरीक्षण के लिए उपस्थित्त की गई कोई एेसी अर्जी, जौ 
मूल अधिनियम की, जंसा कि वह इस अधिनियम दारा संशोधित होने से पूर्वं था, 
धासश्८ कौ उपधारा (४) के अधीन दी जानी तात्पथित हौ, चहि वह ठसे 
आरम्भ की तारीख को, राज्य सरकार के पास विचारयधीनं हो या उसके द्वारा 
एेसी तारीख से पूवं उक्त उपधारा के अधीन निर्णीत की जानी तात्यथित हो, 
राज्य सरकार द्वारा, अधिकारिता र्खने वाले अधिकरण कोनिर्दिष्ट की जाएगी 
ओर अधिकरण, पक्षो को सुनवाई का अवसर देने के पर्चात्‌ पुनरीक्षण के अधीन 
अदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपास्त या उपान्तरित कर सकेगा अथवा मामले 
को एसे निदेशो के साथ, जो वहु उचित समभे, वन व्यवस्थापन अधिकारी को 
वापस भेज सकेगा : 

परन्तु इस उपधारा कौ किसी भी बाते से याज्य सरकार के लिए वन अधि- 
कारीद्रारा दी गई किसी अर्जी को, जिसे राज्य सरकार चलानां उवित न समञ्लती 
हो, अधिकरण को निदिष्ट करना आवश्यक नहीं समन्षा जाएगा । 
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(६) इसं अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूवं तीन महीने के अन्दर किसी 
समय मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन दिएमगए अपीलीय अधिकारी के 
किसी विनिस्चयर से व्यथित कोई पक्षकार, जब तक कि उसने राज्य सरकारको 
पुनरीक्षण के लिए ठेसी अर्जी पेशनकरदीहो, जौ मूल अधिनियमकी, जसाकि 
वह्‌ इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पूर्वथा, धारयाश्ठकी उपधाया (४) 
के अधीन दी जानी तात्पयित हो, इस प्रकार प्रारम्भ कीतारीख से तीन महीने 
के अन्दर आदेश के विर्द्ध पुनरीक्षण के लिए अधिकरण के समक्ष अर्जी उपस्थित 
कर सकगा ओर तदुपरान्त अधिकरण अर्जी का निपटारा कर सकेगा, मानों वह्‌ उसे 
उपधारा (५) के आधीन निदिष्ट की गई हो| 

(७) एतद्‌ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २२ कं उपबन्ध के 
अधीन रहते हुए अधिकरण द्वारा दिया गया अदेश अन्तिम होगा । 

(८) एतद्‌ द्वारा संशोधित मूल अधिनियमकी धारा ११ ओर रमे अपील 
पर पारित अददेशो के निर्देशों के सम्बन्ध मे यह्‌ समज्ञा जाएगा कि उनमें इस धारा 
के अधीन अधिकरण द्वारा दिए गए अदेशों के निर्देश भी सम्मिलित है । 

उत्तर प्रदेण सरकार ने प्रतिस्थापित नई धारा २२ के बाद इण्डियन फरेष्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९७३ की धारारके द्वारा नीचे लिखी नई 
धारा जोडदीहै 

२२. ए-(१) धारा २२.के उपबन्धो पर प्रत्तिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य 
सरकार यातो स्वप्रेरणासेया इस निमित्त भर्जीदीजाने पर,धारा १८ के 
अधीन निर्णीत किसी अपील के अभिलेख मगौ सक्ती है गौर एसी अपील प्रर दिए 
गए अदेश कौ पुष्टि कर सकेगी, या उसे अपस्ति या उपान्तरित कर सकेमीया 
एसे निदेशो के साथ, जिन्हँं वह उचित समभे, मामला वन व्यवस्थापन अधिकारी 
के पास वापस भेज सकेगी । 

(२) २२ नवम्बर १६६५ के परदचात्‌ इस धारा के अधीन कोई भी 
याचिका नहीं दी जा सकेगी ओर उक्त तारीख कं पश्चात्‌ राज्य सरकार दसधा 
के अधीन किसी शर्वित्त का प्रयोग नहीं केर सकेगी । 

उत्तर प्रदेश सरकारने इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधि- 
नियम, १६७२ कीधारारेके द्र्य २३ नवम्बर १९६० ओर २२ नवम्बर, ददश 
की बीच की अवधि कौ पुनरीक्षण अजियो के लिए निम्नलिखित उपबन्ध किए है 

२--(१) २२ नवम्बर १६६० ओर २२ नवेम्बर १६९५ के नीच किती 
समय राज्य सरकार के समक्ष उपस्थित-को गई अर्जी, जिसमे मूल अधिनियम की. 
धारा १८ के अधीन अपील पर किए गए अदेश के पुनरीक्षणकी माग हो, जब तक 
कि वह्‌ किसी प्रवन्धे के पून रीक्षण के लिए उक्त अधिनियमकी धारय २२के अधीन 
अर्जीनदहो, इस अधिनियमकी धारा द्वारा बढ़ाई गई उक्त अधिनियम की 
धारा २२-ए के अधीन दीय समज्ञी जाएगी । 


४०, भ्रारतीय वन अधिनियम मीमांसां 


(२) प्रत्येक एेसी अर्जी, चाह वह्‌ २३ नवम्बर, १६६५ को राज्य सरकार 
कै पास विचाराधीन हौ अथवा उसके हारा उक्त तारीख के पवं निर्णीत की गई 
तातपथित हो, राज्य सरकार दारा अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को निदिष्ट 
की जाएगी भौर अधिकरण राज्य सरकार के विनिश्चय, यदिकोर्दूहो, की उपेक्षा 
करने के पश्चात्‌ ओर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के परचात्‌ पुनरीक्षणाधीन 
अदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे अपास्तया उपन्तरितं कर सकता है अथवा 
एसे निदेशो के साथ, जिन्हें वह॒ उचित समभे, मामला वन व्यवस्थापन अधिकारी 
के पास वापस भेज सकता हैः; 

परन्तु इस उपधाय की किती वति सेएेसी अपेक्षा की गई नहीं समन्नी 
जाएगी कि राज्य सरकार वन अधिकारीद्रारा दी गई अर्जी, जिस पर रज्य 
सरकार अगि कार्यवाही करना उचित न समभे, अधिकेरण को निदिष्ट करे भौर 
वन अधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक अर्जी, जो २३ नवम्बर १६६५ ओर इस भधि- 
नियम के प्रारम्भ होने ते तीन महीनेकी समाप्तिके बीच इसप्रकार नि्ष्टिन 
की जाए, अस्वीकृत कौ गई समञ्ची जाएगी, भले ही राज्य सरकार का उस पर 
तात्पथिक विनिश्चय, यदि कोई है, कु भी हो । 

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्वे, प्रत्येक एेसी अर्जी जो राज्य 
सरकार द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होन से पूवं इण्डियन फोरेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम, १६९१५ की धारा १६ की उपधाय (५) द्राराग्रदत्त मानी 
गई शवितियों के तात्पथित प्रयोग मे अधिकरण को निदिष्ट किए जाने के लिए 
तात्पयित हो, इस धारा की उपधारा (२) के अधीन अधिकरणको निर्दिष्ट की 
, गई समक्षी जाएगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध निदेश के समय प्रभावीथे 
तथा तदनुसार-- 

(क) जहा कि यातो अधिकरणने स्वयं यह अभिनिर्धारित कियाहौ कि 
निर्देश अक्षम है ओौर तदनुसार अधिकारिताका प्रयोगकरनेसे इन्कार किया हो 
अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२६ अथवा अनुच्छेद २२७ के 
अधीन अपनी अधिकारिताके प्रयोग मे अधिकेरण के समक्न कायंवाहियां इस 
आधार परर अभिखण्डित कर दी गर्द हों कि अर्जीजो भारतीय वन अधिनियम, १६२७ 
कीधारा १८ की उपध्ारा (४) के अधीनं उपस्थित किए जाने के लिए तात्पथित 
थी, चलने योग्यन थी क्योकि वहु उस अधिनियमकी धारा २२ मे उल्लिखित 
प्रयोजनों से. भिन्न प्रयोजन के लिए थी ओर इसप्रकार इण्डियन फारेस्ट (उत्तर 
प्रदेशः संशोधन) अधिनियम, १६९१५ की धारा १६ की उपधारा (५) के अधीन 
प्राधिकरण को निर्दिष्ट नहींकीजा सकती थी तत्र अधिकरण अपने समक्ष आवेदनं 
दिए जाने पर, एमे किसी निणंय, ङ्क्री याअदेशके होते हए भी, इस अधिनियम 
के प्रारम्भ होने के तीन महीने के अदर अथवा एसे अतिरिक्त समय कै अन्दर जिसे 
अधिकरण पर्याप्त हैतुक दशित करने पर अनुज्ञात करे, अपने अदेश का पुनविलोकन 
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कर सकेगा तथा उपधारा (२) के उपवन्धो के अनुसार निदेश.पर विनिश्चय कर 
सकेगा । 

(ख) जहँ कि अधिकरण ने उसे मामले के गुणागुणों के आधार पर 
विनिरिचित किया हो, वहाँ उसका विनिश्चय मूल अधिनियम कीधारा २२कै 
मधीन रहते हए विधिमान्य होगा तथा हमेशा से विधिमान्य समज्ञा जाएगा, भले 
ही किसी न्यायालय का कोई निणेय, डिक्री या अदेश उसकै प्रतिकूल हो । 

स्पष्टीकरण --पद 'अधिकरणः' से इण्डियन्‌ फीरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम १६६५ की धारा १६ की उपधारा (३) के अधीन गरसित अधिकरण 
अभिप्रेत है । 

दिष्पणी--धारा २२ के जधीन राज्य सरकार को यह शनिति मिली है कि 
वह्‌ किसी अधिसूचनाके प्रकाशनके पाच वंके अन्दरधारा १५याघारा १८ 
के अधौन किए गष किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण कर सकती है ओर यदि आवश्यकं 
समभ तो उन धासंओं के अधीन किए गए किसी अदेश को विखण्डित या उपान्तरित 
(70079) कर सक्ती है । इत धारामे धारा५या धारा. १८ का उल्लेख है। 
मूल अधिनियम कौ धारा १५ का परिशीलनं दिखाताहै करि वह मंजूर किए गए. 
अधिकारों के प्रयोग को सुनिरिचत करने के लिए प्रबन्ध से सम्बद्धहै। अतः धारा. 
२२के अधीन राज्य सरकार केवल इसी प्रबन्ध को पूनरीक्षित कर सकती है। 
अधिनियम की धारा १८ किसी प्रबन्ध के किए जाने कोउपबन्धित नहीं करतीं ।. 
दस धारामेंतो धारा १७ कं अधीन की गई अपीलों की. केवल सुनवाई उपवम्धित 
है । इसलिए धारा २२ जब धारा १८ के अधीन किए गए करिसी प्रबन्ध.के बारे 
मे निदेश देती है तब उसका धारा १५ के अधीन किए गए प्रबन्ध, जैसा किं वह्‌ 
धारा १८ के अधीन उपान्तसिति किया गया हो, के सिवाय ओौर कुष्ठ अथं नहीं हौ 
सकता । मौहम्मद सिहीक बनाम उत्तर प्रदेश्च राज्य (ए० आई० आर ०. १६६८ 
इलाहाबाद ३६६) वाद मे अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा२२े केवल 
धारा १५ के अधीन किए गए प्रबन्ध का, जसा कि वह्‌ धारा १७ के अधीत की गर 
अपील की धारा १८ के अधीन सुनवाई मे उपान्तरित किया गयाहो;.पुनयीक्षण 
अनुध्या (००९) कर्ती है । अतः पुनरीक्षण की शक्तिर्या. आत्यन्तिक 
नहीं है वरन्‌ धारा. २२ कं अधीन उपबन्धित रीतिसे परिसीमित ह| 

इस चिप्पणी से यह भी स्पष्टहै कियह्‌ धारा राज्य स्रकारकोधारा ११ 
याधारा १२ के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत दावे ओर्‌ उस्‌ 
आदेश के विरश्द्धधाय १७ के अधीन की गई अपील के अस्वीकृतदहौ जने पर, 
पुनरीक्षण की शक्ति नहीं देती ! इस आशय का निणंय रघ्‌नाथसिह्‌ बनाम उत्तर. 
परदे राज्य (आई० एल ० अ1र० १६६२ इलाहाबाद ११) तथा मोहम्मद सिहीक 
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए० आ1ई० आर ० १६६०८ इलाहाबाद ३९६) वादो मे दिया 
गया है। | 
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किसी भूमि को आरक्षित वनके रूप मे घोषित करः की कायंवाहिर्णा 
न्यायिक प्रकृति की होती है । अतः प्रभावित पक्षकारोको सुने बिना दिया गया 
अदेश तिना अधिकारिताके है सा्यश यहहै राज्य सरकार (या उत्तर प्रदेश 
मे संशोधित व्यवस्था में जिला जज या अधिकरण) कौ पक्षकारों को सुनने फा अवसर 
देने के बाद अदेश देना चाहिये । इसीलिए उत्तरप्रदेशमे तो इण्डियन फरेस्ट 
(उत्तरं प्रदेण संशोधन) अधिनियम १६७२ कीधारार३ेमें पुनरीक्षण की व्यवेस्थामें 
पक्षकारोको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ अदेश देना स्पष्ट रूपसे उप- 
बन्धित है । † 

धारा २३-आरक्षितक्नमेया उस पर किसी प्रकारका कोई अधिकार, 
उत्तराधिक्षार द्वारा यासस्कार द्वाराया उसकीओर मे या किसी व्यति ठार, 
जिसमे एेसा अधिकार उस समय निहित या, निसं समय धारा २० के अधौन अधि- 
सूचना निकाली गई थी, या उसकी ओर से दिए गए अनुदान या की गई लिखित 
संविदा के अधीन अजित किए जाने के सिवाय, अजित नहीं होया । 

धारा २४-- (१) धारा २३ में विनिर्टिष्ट किसी बातके होते हए भी रेसा 
कोई अधिकार, जो धारा १५ कौ उपधाया (२) के खण्ड (ग) के अधीन चाल्‌ रखा 
गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान दारा, विक्रय द्वार, पट्टे दरार, 
बन्धक हारा या अन्यथा अन्य-सक्रन्त ते किया जाएगा ; 

परन्तु जब फि ेसा कोई अधिकार फिसी भूमि या गृह से अनुलग्न है तब वह्‌ 

देखो भूमि या गृह के साथ वेचा जा सकेगा या अन्यथा जम्य-संक्रान्त किया जा सकेगा । 

(२) एेसे किसी अधिकार के प्रयोग से अभिप्राप्त कोई इमारती लकड या 
वन-उपज, उस भात्राके . सिवाय, जो धारा १४ के अधीन अभिलिखित अआगेश्चमें 
मंजूर.की गई हो, बेची या विनियमित नको जा सकेगी । 

टिष्पणी-धारा २३ तथा र्मे आरक्षण के प्रभाव का वणन है। अरक्षित 
वनम स्वीकृत अधिकारों के अतिरिक्त किसी प्रकारका कोद अधिकार किसी 
यविति द्वारा धारा २३ के अनुसार अजित नहीं कियाजा सकता! इस प्रकार उस 
वन पर सरकार का पूर्णं नियंत्रण हौ जता है। उसमे से कोर वन~उपज या तो 
मंजूर किए गए अधिकारोंका स्वामीलेजा सक्ता हैया किसी वन अधिकारी 
दवारा-लिखित संविदा या अनुदान के अनुसार उसमे वणित व्यक्तिले जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त ओर कोई व्यक्ति कछ नहीं पा सकता । 

मंजूर किए गए अधिकारधारा २४ (१) के अनुसार राज्य सरकार की 
मंजूरी के विना अनुदान दार, विक्रय द्वारा, पट्टे दवाय, बन्धक द्वारा या अन्य किसी 
रीति से अन्य-संक्रान्त (21100216) नहीं किए जा सकते । साथ ही अधिकार के प्रयोग 
मे अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन-उपज धारा १४ के अधीन अभिलिखित 
अदेशे मंजूरकौ गई मात्रा तक्के. सिवाय बेचीया विनियमिततनहींकी जा 
. सकती । | 
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धारा २५-- वन अधिकारी आरक्षित नमे के किसी लोक था प्रार्वेट पथ 
था जल मागं को राज्य सरकार या इस निमित्त उसके सम्यक्‌ रूप से प्राधिफत किसी 
जधिकारी कौ पूवं मंजूरी से बन्द कर सकेगा, परन्तु बह यह्‌ तभौ कर रुकेगा जब पि 
इस प्रकार बन्द किए मए पय या जल मागं के बजाए ठेसा प्रतिस्थानी पथं या जल- 
मागं जिसको राज्य सरकार युवितयुक्त रूप से सुविधाजनक समस्तौ है, पहलेसे ही 
विद्यमान है, या वन अधिकारी दारा उसके बदले मे उपबन्धित या सर्न्निमित किया 
गया है । 

टिप्पणी-धारा २५ मे आरक्षित वनींमेंके पथो भौर जल मर्गोको बन्द 
करने कीसरकारकी शकितिकावर्णनदटहै। इसधारासे स्पष्टहैकि सरकार पथ 
तथा जल मागं के अधिकायें के अस्तित्वको स्वीकार करती है) साधारणतया ये 
बन्द तहीं किए जाने चाहिए परन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति मेको पथय 
जल मागं बन्द करना पड़े तो उसके प्रतिस्थानी सुविधाजनक पथय जल मं 
की विना मूल्य ममि या शुल्क लगाए, व्यवस्था करना वन अधिकारी का कत्तव्य 
है। सेक्रटरौ आंफ स्टेट बनाम नागाराव तन्वो देश्चमुख वाद {ए० आर्ई० आर० 
१९३८ नागपुर ४१५) में अभिनिर्धारित क्रियागयाह किसे प्रतिस्थानी मागं पर 
पशुभो के आने जने पर अभिवहन शुल्के की व्यवस्था नहीं को जा सकती । 

दस सम्बन्ध मे वन विभाग द्वारा अपने कार्योके लिए बनाए गए वन मार्गो 
की स्थिति भिन्नहै क्योकि वन मार्गं वन विभाग की सम्पत्तिटैँ। अतःशःवे उसं 
श्रेणी में भी नहीं जति जिसमे लोक राजमागं आदि अनन्द टूसपोरं कस्पनी 
(प्राइवेट) लिमिटेड,. रायपुर बनाम िवीजनल्‌ फारेस्ट आएीसर वाद (ए० अई° 
आर० १९५९ मध्य धवे २२४) मे अभिनिर्धारित किया गयाकि वन विभागको 
अपने मार्गो के, उन व्यक्तियों दारा जिनका विभाग के कार्यो से कोई सम्बन्ध नही है, 
उपयोग कमे विनियमित करने की शन्ति है । एसे उपयोग करने वालों पर युवित्युक्त 
फीस अधिरोपित करनानतो अर्वंधहै भरन भारत सरकारके संविधान के 
मनुच्छेद २९५ का उल्लंघन ! रेसी फीस तो कौ गई सेवां के प्रभार केरूप 
मटै) 
धारा २६- (१) जो कोई व्यक्ति-- 

(क) धारा ५ के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटार्ईु-सफाई करेगा; या 

(ख) आरक्षितं वन में आग लगाएगा या इस निमित्त राज्य सरकार दारा 
बनाए गए किश्हीं नियमो का उल्लंघन करते हुए रेसी रोति से अग जलाएमा या 
आग को जलते छोड देगा जिससे एेसा वन संकटापन्त हो जाए; या 
जो आरक्षित वन मे-- 

(ग) ठेसी ऋतुज में फे सिवाय जिन्हं वन अधिकारी इस निमित्त अधि- 
सुधित करे, कोई आगम जलाएगा, रखेगा या ते जाएगा; 

(च) अतिचार करेगा या पलु चराएगा या परुं को अतिचार करने देगा; 


४४ भारतीय्र वन अधिनियम मीमांसा 


(ङः) किसी वृक्ष को गिरनेया किसी इमारती लक्डो को काटने था 
घसीटने मे उपेक्षा दारा कोर नुकसान पहुचाएगा; ` | 

(च) किसी वृक्षं को भिराएगा, परितक्षण करेगा, छाँटेगा, छेवेगा या उसे 
जलाएगा या उस्की छाल उतार डालेगा या पत्तियां वोड ड्लेगा, या उसे अन्यथा 
नुकसान पटु बाएगा; 

छ) पत्थर फी खदाई करेगा, नाया लकड़ी का कोयला एकेगा, या किसी 
वन-उपञ का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्बाण प्रक्रिया करेगा, या उदे हटाएगा; 

| (ज) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किलत भूमिको साफ करेगा, 
मा तोडगा; 

(कष) राज्य सरकार हारा इस निमित्त बनाए गए किन्हं नियमों के उत्लघन 
मे क्षिकार शेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पक्डेगा, जल विषला करेगा या पाक्ष 
या जाल बिछाएगा; या 

(ज) किसी क्षेत्र मे, जिसमे हाथ परिरक्षण अधिनियम १८७६ प्रवतत नहीं 
है, इस्‌ प्रकार बनाए गए किन्हीं नियमो के उतल्लंघनमे हाथियों काववक्रेगाया 
उन्हं पकड गा; 
वह्‌ वन को नुकसान पहुंचने केः कारण ठेसे प्रतिकर फे मतिरिक्त, जिसका संदाय 
किया जना तिद्धदोष करने वाला त्यायालय निदिष्ट करे, एेसी अधि के कारावास 
से, जो छह मतत तक काही सकेगाया च्ुमनिसे, जो चसौ रुपएतककाहो 
चकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । 

(२) इस धाराकी किसी बात की बाबत यह न समक्षा जाएगा कि 
` बहू-- । 
(क) वन अधिकारी कौ लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार दारा बनाए 

गए किंसो नियम के अधीन किए गए किसी कायंको,या 

(ख) धारा १५ कौ उपधारा (२) के खण्ड (म्‌) के अधौन चाल्‌ रखे गण 
यासरकारद्राराया उसकौओरसे ध्रा २३ के अधीन दिए गए लिखित अनुदान 
थाकीगहुं लिखित संविदा द्वारा सृष्ट किसौ अधिकारके प्रयोग को 
प्रतिषिद्ध करती है । 

| (३) जब कमो आरक्षितं वन में जानबृक्च कर याघोर उपेक्षाकेद्रासय माग 
लगाई जाती है तब (इस बातके होते हए मौ कि दस धारा के अधीन कोई श्ारित 
लगाई मई है) राज्य सरकार निदे दे सकेगी कि एसे वन या उसके किसी प्रमागमें ` 
च रागाह्‌ य! वन-उपज के सब अधिकारों का प्रयोग उतनो कालादधि के लिए, जितनी 
बह ठीक समन्त है, तिलम्बित रहेगा । 
संशोधन 
उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकारने मूल अधिनियमकीधारा 
२६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर इष्डिग्रन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश) 
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संशोधन) अधिनियम १६६५ कौ धारां ११ के द्वारा निम्नलिखित नया खण्ड प्रति- 
स्थापित किय हैः 

(क) धारा द्वारा प्रतिषिद्ध नया वनोन्मुलन अथवा कोई अन्य कायं करता 
हैया . 
बिहार संश्ोधन--विहार सरकारने १६३५के बिहार तथा उड़ीसा अधि-. 
नियम संख्या ६ कीषारार केद्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा २६ 
की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा प्रतिस्थापितकीहै: 

(३) जव कभी आरक्षितं वन मे-- 

(क) जानशरज्ञ कर या धोर्‌ उपेक्षा द्वारा आग लगाई जातीरै,या 

(ख) वन-उपज की चोरी होती है ओर एेसी चोरी, राज्य सरकारकी राय: 
मे, रेसे वैमाने परै कि उससे एसे वन की भविष्य प्राप्ति को खतराहो सकताहै, 
तो राज्य सरकार, खण्ड (क) या खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट किसी कायंके लिए इस 
हराया अन्य किसी विषठि के अधीन शास्तिदेदिएजाने पर भी, निदेश दे सकेगी 
के एेसे वन यां उसके किसी प्रभाग में चरागाह के या वन-उपज के समस्त अधिकारों 
का प्रयोग-- 

(१) खण्ड (क) में. उल्लिखित परिस्थितियों म, उतनी कालोवधि के लिए 
जितनी वह ठीक समञ्लती है, | 

(१) खण्ड (ख) मं उत्लिखित परिस्थितियों मे, उस कालावधिके लिएजो 
चार वषं से अनधिक हो, 
निलम्बित रहेगा । 

मध्य प्रदेश्च संहेधन--पध्यप्रदेश सरकारने १६६५ के मथ्य प्रदेश अधिनियम 
संख्या ६्कीधारा४्के द्वारा भारतीय वन भधिनियम, १६२७ कीधास२६की 
उपधारा (१) में निम्नलिखित संशोधन किए हँ : | 

(1) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थात्‌- ह | 
(ख) अरक्षित वन या किसी वन-भूमि, जिसके बारेमे धारा के अधीन 
राज्य सरकारके इस विनिश्चय कीकि उसे आरक्षितं वन बनाया जाए घोषणा 
करने वाली अधिसूचना निकाल दी गई, में जाग लगाएगाया इस्त निमित्त राज्य 
सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमो का उल्लंघन कसते हुए एेसी रीतिमेएेमे 
वन में कोई आग जलाएगा या आग को नलते छोड देगा जिसमे एेसा वन संकटापन्न 
हो जाए; यां 
(1) खण्ड (डः) मं घसीटने' शब्द के स्थान पर "हटाना शब्ट णतिस्थापित 
किया जाए; ॑ | 

(गः) खण्ड (च) में किसी वृक्ष" शब्द क स्थान पर्‌ किसी वक्षया किसी 
वन-उपज को" शब्द प्रतिस्थापित किए जा; 
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(1४) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थाति- 

(ज) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमिको साफकरेगाया 
तोडेगा या किसी भूमि को जोतेग या किसी अन्य रीतिमे जोतने का प्रयत्न करेगा; 

(४) "जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमनि से, जो पाच सौ रूपए तक 
काहो सकेगा' शब्दो के स्थान पर^जो एक वषं तककाहौो सकेगा या जु्मानिसेजो 
एक हजार रुपए तक का हौ सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । 

दिप्पणी--भारतीय वन अधिनियम कीधारा २९ में आरक्षित वनमें अनृज्ञात 
तथा प्रतिषिद्ध कार्यो का वणेन है अर प्रतिषिद्ध कार्योके करने पर दण्ड. कुमी व्यवस्था 
है दस धाराकी उपधारा (२) मे लिखारहैकि(†) वन अधिकारी की लिखित 
अनृज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीनक्िए गए कायै, 
या (1) धारो १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रे गए या सर- 
कारद्वाराधास २३ के अधीन दिए गए लिखित अनुदानयाकी गई संविदाद्रासय 
मृष्ट किसी अधिकारका प्रयोग प्रतिषिद्ध नहीं है अर्थात्‌ ये कायं अनुज्ञात हैँ एते 
कायोँ को छोड आरक्षितं वनं गठ्नकौ प्रक्रिया प्रारम्भ होने कै बाद प्रस्थापित 
आरक्षित वनम या आरक्षितवन मे किए गए अन्य कार्यं जिनका वणेन धारा. 
२६ (१) मे रहै, प्रतिषिद्धदै। 

धारा २६ (१) (क)--दस धारामे प्रस्थापित आरक्षित वन मेँ प्रतिषिद्ध 
कार्योकावर्ण॑नहै। इसधारामे स्पष्टलिखा हैकिधारा५ के अधीन प्रतिषिद्ध 
कटाई सफाई दण्डनीय है। धारा २६ (१) (क) के अधीन दण्डनीय होने ॐ लिए 
धारा ४ के अधीन अधिसूचना को प्रकाशन ही पर्याप्त है! मनोरंजनदास बनाम 
राज्य वाद (१६७२ क्रि° एल० जे० ३५४ त्रिपुरा) मे अभिनिर्धारित किया गया ह 
कि यदि अपराध धारा ६ के अधीन की जाने वाली उद्घोषणा से भी पुवं किया गया 
है तो वह्‌ दण्डनीय दहै। इस धारा के अधीनं अभियोग साबितकरमेकै लिए धायस 
४ के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन भौर अपराध स्थल का उस अधिसृचनामें 
वित सीमाभों के यन्तगंत किया जाना. आवश्यक है । सारतीय संघ बनाम अब्दूल्‌ 
जलील वाद (२० माई० भार० १६९६१ सु० को० १४७) में अभिनिर्धारित किया 
गयाहै किं धारा ४ अधीन निकाली जाने वाली अधिसूचना के अभाव मे अभियुक्त 
को धार २६ (१) (क) के उल्लंघन का दोषी नहीं कहा जा सकता । इस धारामें 
"नई" शब्द महत्वपूणं है । इसका अथं यह है कि कटार्टु-सफाई धारा ४के अधीन ` 
अधिसूचना के प्रकाशन के बाद हुई है । यदि वहधारा४ कौ अधिसूचना के पहले 
की है तो वहु दण्डनीय नहीं है । अतः यह्‌ अभियोक्ता का दायित्व है कि वहू प्रत्यक्ष 
साक्ष्य साबित करे किधारा४के अधीन भधिभूचनां निकाले जानिके बाद कटाई 
सफाई की गई । कटाई-सफाई चाहे जिस प्रयोजनसे की गई हो वह दण्डनीय है। 
कटाई-सफाई से वृक्षो या ्ञादियों को हटाने जैसा कायं अभिप्रेत है ! [संश्नाट बनाम 
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वेनकेल्ना प्रभम्‌ वाद आई० एल० आर ० २६ मद्रास ४७० तथा भटर खाँ बना 
उत्तर प्रदेश राज्य, वाद (इलाहाबाद लां जरनल, १६६० पष्ठ ५९०) ] सारांण़ यह्‌ है 
किधारा २९ (१) (क) के अधीन किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते के लिए 
निम्नलिखित तथ्य निश्चायक साक्ष्य हारा निविवादः रूप से साषित किए जाने चाहिए : 

¢ धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकालीजा चुकी है; 

(१) अपराधं स्थल अधिसुचना में वणित सीमाओं के अन्दर स्थितै; ओौर 

(1) कटई-सफाई अधिसूचना निकाले जाने के बादं की गई । 

अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यदह भी आवदयक ह कि कटाई-सफाई 
करते हुए अभियुक्त को धारा ६४ के अधीन गिरफ्तार किया जाए ओर उसके द्वारा 
प्रयोगमे लाए जा रहे उपकरण धार ५२ के अधीन अभिग्रृहीत्‌ किए जाएं ताकि 
अपराध किएजानेके बारेमे कोई सन्देहन रहै। एेसान करने पर यदि न्यायालय 
सन्देह का लाभ अभियुक्त को देते हुए उसे दोषमृक्त कर दे तो दोषभुवित का आदेश 
उचितदहीहोतादै। [च्रिपुरा राज्य बनाम राय मोहन घोष वाद (१६७२ कि° 
एल्‌० जे० ७०६ त्रिपुस)| 

धारा २६ (१) (ख)-यह्‌ धारा आरक्षित.वन से सम्बन्धित है। इस धारा 
के अधीन दो प्रकारके कायं दण्डनीय दह--() आरक्षित वन कौ आग लगाना ओौर 
(1) आरक्षित वन के बाहर, इसं निमित्त राज्य सरकार हाय बनाये गए नियमोंका 
उल्लंघन करते हुए इस रीति से आग जलाएगा या उसे जलते छोड देगा कि रएेसा 
वन संकटापन्न हो जाए । पहले वगं मे आरक्षित्त वन को प्रत्यक्ष स्प से जग लगाना 
दण्डनीय है! आरक्षित वनको आग लगनेके लिए किसी अभियुक्त को सिद्धदोष 
कराने के लिएधारा २०की अधिसूचना, धाय २१ कै अधीत निकटवर्ती प्रामौं 
मे उसका अनुवाद प्रकाशन तथा घटनस्थल को आरक्षित वन सीमा में सिद्ध करने 
के बाद आग लगाने की घटना के सबूत प्रस्तुत करने चाहिए } दसरे वगं के अभियोग 
के लिए (4) आरक्षित वेन सीमाके वाहुर भग जलाने के नियम सरकारने बनाए 
है; (४) उन नियमों कौ सूचना ग्रमनिवासियों को दी गई थी, गौर उन नियमो का 
स्पष्ट उल्लघन्‌ किया गया आदि सावित करना पडेगा! साथही इस उल्लंघन के 
फलस्वरूप जिस वन को खतरा हभ, उस वन को आरक्षित वनभी सिद्ध करना 
चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामी के बगीचेमं आगजलादे ओर वर्हासे 
अवर्गङ्ित वन मेँ पल कर वह्‌ अरक्षित वनमें फल जएतौ वह्‌ व्यक्ति इसधारा 
के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता । [राव बनाम सम्राट वाद ए० आई० 
आर० १९१६ लाहौर ७० (२) 

घारा २६ (१) (ग) से (ज) में उन कार्या का उल्लेख ह जिनका भारक्षित 
वन सीमा के अन्दर क्रिया जाना प्रतिषिद्ध टै ओर इस कारण दण्डनीय हैं । इन कार्यों 
के करने वालेको सिद्धदोष तभी कराया जा सकता है जव सवे पहले वह्‌ वन 
या बंजर-भूमि, जहा अपराध का किया जाना अभिकथित है, आरक्षितं वन सावत 
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किया जाए । इसके लिए धारा २० के अधीन अधिसुचना क प्रकाशन, तथा अपराध- 
स्थल का अधिसूचना में वणित वन सीमा के अन्दर होना साबित किया जाना 
चाहिए । इसके लिए अधिसूचना के साथ-साथ आरक्षित वन का नक्शा भी प्रस्तुतं 
करना चाहिए ओर उसमें वह्‌ स्थान दिखाना चाहिए जहाँ अपराध किया गया है । 
मूलं प्रतिं न्यायालय मे दिखाकर प्रमाणित प्रतिय न्यायालय के अभिलेख के लिए 
प्रस्तुत करनी चाहिए 1 सनातन महल्लक बनाम राज्य सरकार वाद (१६६६ कटक 
एल ० टौ० २२६) मे अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस माशय के मौखिक 
साक्ष्य पर कि अपराधस्थल आरक्षित वन है, अभियुक्त दण्डित नहीं किया जा सकता। 
इसके लिए धारा २० के .अधीन अधिसृचना का निकाला जाना साबित. करना 
अवर्यक-है । उदयनाथ स्वेन तथा अन्य बनाम राज्य सरकार वाद (१९६६६ कटक 
एल ०.टी० ३४२३) मे अभिनिर्धगरित किया गयाकि धारा २६९के अधीन दण्ड दिलाने 
के लिए धारा २० के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन ओर धारा २१ के अधीन जन- 
भाषा मे उसके अनुवाद का प्रकाशन साबित किया जाना चाहिए । इसी प्रकारका 
निणेय साधूषात्र तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य वाद (१६७० कटक एलग्टी° ३६५) 
मे दिया गया है । इसके अतिरिक्त इन धाराओं के अधीन जिस प्रतिषिद्ध कायं को 
करने का अभियोग हो उसके विषय मेँ केवल यही साबित नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
यह भी कि वहु उस कार्यको केका हृकदार नहीं था सारांश यहहैकरि 
धारा २६ (१) खण्ड (ग) से खण्ड (जा) मे वणित प्रतिषिद्ध कार्यो को दण्डित करने 
के लिए सम्बन्धित कायंको किया जाना सादित करने से पहुल नीचे लिखी बाते 
निरिचित सूप से साबित करनी चाहिए ; 
¢ धारा २० के अधीन अधिसूचना का निकाला जाना; 
(7 धास २१ के अधीन अधिसूचना का जनभाषा में अनुवाद प्रकाशन; 
(1) अपराघ स्थल का आरक्षित वन में होना; ओर 
(0५) अभियुक्त उस कार्य को करने का हकदार नहीं था । 
धारा २६ (१)(ग)--इस धारा के अनुसार एसी ऋतुभों के सिवाय जिनं वन- 
अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, आरक्षित वन मेँ आग जलाना, रखना या 
ले जाता दण्डनीय अपराध है । इस अभियोग को सिद्ध करने के लिए वन अधिकारी 
दारा की गर्द अधिसूचना प्रस्तुत करनी चाहिए कि अमुक कालावधि मे आरक्ित 
वन में आग जलाना, रखना या ते जाना प्रतिषिद्ध है । इस अधिसूचना का जनभाषा 
मं अनुवाद तथा उसका ध्यानाकर्षौ स्थानों आरक्षितं वन कै पासं विज्ञापन किया जाना 
भी साबित करना चाहिए । इसके अतिरक्त उस ऋतु मे प्रतिषिद्ध कार्यो का किया 
जाना सावित करता चाहिए । अग रखनेया लेजानेसे तात्पयं वास्तविक ओर 
प्रत्यक्ष अग रखनेया लेजानेसेहै, न किकेवल दियासलाईकी डिन्बीया आग 
पैदा करने वाला कोई उपकरण रखने से । अपराध तभी होता है जब ेसी कतु में 
आरक्षितं वन मे जलती हुई भागहाथमेंहो। सश्राटं बनाम रनष्ठोड कौशल वाद 
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(४ स्वर एल ० आर० & ३५) मे अभिनिर्धासिति किया गया ह्‌ ।क आरक्षित वन के 
अन्दर पिलिन्ट तथा स्टील काकन्जैमें होना षाय २६ (१) (ग) के अधीन अपराध 

सही व्रनाता । 

शरा २६९ (१) (घध)-दइसधारामे दो प्रकारके काय॑ दण्डनीय वताये गण 
ह-पहला, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया अतिचार ओर दूसरा, पशुओंका 
अरित वन मेँ अ्चेध रूपसे चराना या उनको अतिचार करने देना। दस धारा 
कीभाषासे स्ष्टदै किदह उस व्यक्तिपरलग्‌ होतीरहै जो उस्म उत्लिखित 
कोकां स्वयं करता है। [सेयद रहीम बनाम सद्राट वाद (ए० आाई० अशरण 
१६१५ नागपुर २) 

अतिचार करने.का अथं है किसी अन्य व्यति की सम्पत्ति प्र अधिक्रमण 
करना चाह वह्‌ कितना ही सृक््मक्योनहौ। धारतीय दण्ड संहिता की धारा ४४७ 
कै अनुसार आपराधिक अत्निचार अर्थात्‌ वह्‌ अतिचार जो किसी को अपमानित, 
अ्भित्रस्तया क्षुप्र करने के लिए कियामया हो, दण्डनीय.है परन्तु भारतीय वेन 
अधिनियम के अनुसार अरक्षित वन मे प्रवेद मात्र, यदि वहु विधपूर्णं नहीं 
धारा २६ (१) (घ) कै अधीन दण्डनीयहै। 


पञ्च चरानः या पञयुओं को अतिचार करने उेना-धाराके इस भाग के अनु- 
सार वह व्यित दण्डनीयदहंजो आरल्लित वनमें अर्वधरलरूपसे पशु चराताहैया 
उनको अतिचार करने देता है। ककौरा सम्माजी कम्बौ बनाम सन्नाट (ए० आई 
लार० १६२६ ताययुर ७३) तथ सख्राट बनाम मोहम्मद खाँ (ए० आरई० अरण 
१६३८ नागपुर ३६५) वादों म॑ अभिनिर्धारित क्य गयाहै कि अपने चरवाहेके 
कार्योके लिए पञुओंका स्वामी आपराधिक क्पे दापित्वाधीन नहीं हौ सकता 
ज्र तक कि उसने किसी खुट्लमखुल्ला कायं या उपेक्षपुर्ण लोपके दारा पशु कौ 
इस प्रकार चरने के लिए अनज्ञातन कियाहो। 

जहाँ कुछ पञ विना अनृज्ञापत्र (परमिट) के नौकर द्वारा आरक्ष वनम 
चराए जारटहेहों वहं भी पशुजोंका स्वामी इस अपसयधके लिए दण्डविधि की 
द्ष्टिसे दायित्वाधीन नहींहो सकता जब तक किं यहे सावितन किया जाएकि 
पशुओं केस्वामीकाभी एसी चराई करानि काञआशयथा। यह्‌ आशय इस तथ्य 
से साबित कियाजासकताहै क्रि विना परमिटके पशुओं के साथ परमिट वाले 
पर्‌ भीथे। [सन्राट बनाम वामन राव वाद (ए० आई° आर० १९६३७ नागपुर 
१६६) ] । यदि पशूधों के साथ कोई व्यक्तिन ह तव यह्‌ देखना पडगा कि भलुं 
का स्वामी अपने पश॒ओं को अनपिङृत चराई या अतिचार करने से रोकनेकै लिप 
उचित पुवा्रिधानियाँं कामम लाया या नहीं । यदि उसने पूव्गविधानी महीं बरती ठ! 
वहु, चाहे उस स्थान पर उपस्थितदहयेया नह, दण्डनीय) जर ज्रिसी स्वामीके 
पशु उसके गृह्‌ के पड़ौस मेँ आरक्षित वन मेँ अतिचार करते पाएजाएं तो प्रथम 
दुष्ट्या उसे अतिचार करने देने के लिए दोषी माना जाना चाहिए । [क्राउन बनाम 
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समन्दर (११ क्रि° एल० जे° ६७) ] । 

मौहुम्मद खां बनाम सश्राट वाद (ए० आई° आर० १६२८ नागपुर ३६५) में 
अभिनिर्धरित किया गयाकिइस धाराके अधीन अपराधर्वंसाहीहै जसा इमारती 
लकड़ी का अवैधरूपसेते जाना ओर इसलिए अवध चराई करते हुए पशु उसी 
प्रकार अधिहूरणीय दँ जसे वे पञ्‌ जो अवधसरूपसे गिराए गएवृक्षों की इमारती 
लकड़ी मे तदी गड़ी खींच रहेही। सश्नाट बनाम गाजी वाद (१६ पी० आर० 
१८८५ पष्ठ ४२) मे अभिनिर्धरितं किया गया कियदि अपराध करने वाले पशुओं 
को काजीहौस मे .परिबद्ध करा दिया जाए ओर उन्हं छुंडाने के लिए उनके स्वामी 
को पशू अतिचार अधिनियम १८७१ के अधीन काजीहौस का कोई प्रभार संदाय 
करना पड़े तो यहु प्रभार दण्ड नहीं है ओर इस कारण उसका संदाय करना भारतीय 
वन अधिनियम की धारया २६ (१) (घ) के अधीन उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद चलने 
को वजित नहीं करता । 

धारा २६ (१) (ड)- इस धारा मं वृक्षो के वंध गिरान या इमारती लकड़ी 
कै वैधरूपसे काटने या चसीटनेमे उपेक्षा द्वारा होने वाले नुकसान को दण्डनीय 
बताया गणाहै। विधिपुवेक दृक्ष गिरान या इमारती लकडीकावनमे काटना.या 
धसीटनायातो ठेकेदार करते था अधिकारोंका प्रयोग करते हए ग्रामवासी । 
ठेकेदारोकोतो उनके करार विलेखो के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है; अतः 
अधिकारोका प्रयोग करने वालोंया अनूङ्ञापत्र पर एकयादो वृक्ष क्रय करने 
वालों की उपेक्षा से होने वालि नुकसान को इस धाराके अधीन दण्डनीय बनाया 
गय हे । 

धार! २६ (१) (च)-इस धारा के अनुसार आरक्षित वन मे अवैध रूप 
से वृक्षका भिराना, परितक्षण करना (10 701९}, द्ँटना (10 107), छेवना 
({0 1} या उन्हँ जलाना, या उनकौ छाल उतारना, पत्तियां तोड़ डालना, या 
उन्हँ अन्यथा नुकसान पहुंचना दण्डनीय अपराध है । प्रत्येक वृक्षका गिराना एक 
अपराध होतार । संश्राट बनाम रध्‌ नाथ वाद (ए ० ाई° आर० १६१८ इलाहाबाद 
३५१) मे अभिनिर्धारित क्ियागयादहै कि यदि किसी बग्यव्तिने अनेक वृक्ष 
गिराएरहैतौ उसने उतने दही अपराध किए जितने कि उसने वृक्ष गिराएहै। 
अतः अधिक वृक्षो के अवध पातन के दोषी व्यित को युक्तियुक्त दण्ड दिलवाने के 
लिए उनका अलग्‌-अलम वाद चलाया जा सक्ता है । 

अभिगुहीत वट्लो मसे कृ लटणेंके एक सिरे को आरक्षित वन मे अवैध 
गिराए गए वृक्षक दुश्रोके समान सावित करनेमे यहु सावित होजाताहैकि 
अभिगुहीत ट्ठ उन्हीं वृर्षोके हैँ जिनके दृठ वनमेरहैँ। इसके लिए दं का 
प्रमाणित अनुरेदण (टेसिम) ओर सवसे नीचे वाले लट्ठे के मोटे सिरे का प्रमाणित 
अनुरेखण न्यायालय से प्रस्तुत करना चाहिए जिसते उनकी समानता अभियोग सातित 
करने मे सहाथक हो । वन अधिनियम के अधीन वादों मे यह्‌ अभियोजन का कत्तव्य 
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है कि वह्‌ सिद्ध करे कि आरक्षितं वन में कु वृक्ष अर्व॑ध सूप से गिराए गए, उनकी 
इमारती लकंडी ले जाई गयी, ओौर अभियुक्त के कञ्जे में पाई गयी इमारती लकी 
आरक्षित वन सै अवध रूपसे हटाए गये लद्लो की इमारती लकी से मिलती है । 
सिदटे्वर पण्डा बनाम राज्य वाद (ए० आई० आर० १६४४ उड़ीसा १६) में 
अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त का अपने कव्जे में पाई गयी इमारती 
लकड़ी के विषय मे सन्तोषजनक रूपसेन समक्षा पाना अभियोजन पक्ष को यह्‌ 
सिद्ध करने के भारसे मुक्त नहीं करता कि अभियुक्त के कन्ने मे अभिगृहीत लदडे 
सरकारी सम्पत्ति हँ ओौरवे आरक्षित वनसे अवध रूपे वृक्ष गिराकर ले जाए 
-गएु । | 
धारा २६ (१) (छ)--इस धारा मे अरक्षित वन पत्थर की खुदाई करना, 
चूना या लकंड़ी का कोयला फकना, किसी वन-उपज का संग्रह्‌ करना, उससे कोई 
विनिर्माणि प्रक्रिया केरना या उसे हृटाना दण्डनीय बताया गया है । यह धारा पि्ली 
धारासे अधिक व्यापक ह । इसमें किसी वन-उपज का हटाना दण्डनीय है अतः 
जब वृक्षो को काटकर उसके लद्‌ठे ले जाने का मभियोग हो तो वाद धारा २६ (१) 
(च) तथा (छ) दोनो मे चलाना चाहिए । इसके विपरीत जब किसी अन्य वन्‌- 
उपज के संग्रहुभौर हटानेका अभियोगहौ तोकेवल धारा२६(१) (छ) के 
अधीन अभियोग चलाना चाहिए । 
धारा २६ (१) (ज)- इस धाराके अनुसार आरक्षित वनमें भूमि साफ 
करना या तोडना दण्डनोयरहै। इस प्रकारइस धारा के अधीन अधिक्रमण की 
घटनाओं के वाद चलाए जा सकते हैँ । देवराम बनाम राञ्य वाद (ए० आई० आर० 
१६५२ इलाहाबाद ३३) मे अभिनिर्धारित कियागयाकिं पद साफकरनाया 
तोडना' मेँ उस भूमि कास्ाफ करनाया तौडना विवक्षित है जो पहलेही साफने 
कीजाचुकौहोयातोड़ीन जाचृकीहो। उस्ते प्हलेही साफकीजाचुकौया 
तोड़ी जा चुकी भूमि का साफ करना या तोडना अमिप्रेत नहीं है । इस निणंय पे यह 
भीस्पष्टहै कि अधिक्रमण की घटनाओं पर तत्काल कायैवाहीकी जानी चाहिए; 
अन्यथा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कठिनाईं हो सकती है । 
धारा २६८१) (स) -इस धाराके अनुसार, राज्य सरकार हारा इस 
निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वन मे शिकार 
खेलना, गोली चलाना, मदली पकडना, जल विषैला करना या पाश या जाल विदाना 
आदि कायं दण्डनीय है । अतः सवप्रथम अभियोग सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार 
हास बनाए गए शिकार सम्बन्धी या वन्यजीव संरक्षण सम्बन्धी नियमों का अस्ति 
ओौर उसका उल्लंघन सावित करना आवद्यक है । किसी वन्य पश ने किसी व्यक्ति 
का कितना ही नुकसान क्यों न किया हो, परन्तु यदि वह्‌ उसे आरक्षितं वन मे जाकर 
सक्षम प्राधिकारी ते अनूज्ञा प्राप्त किए बिना मारताहै तो वह्‌ इसधाराके अधीनं 
दण्डनीय है । अमीर साहब बाला मियां पाटिल बनाम सम्राट वाद (ए० अई० आर 
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१६१८ मुम्बई १५०) मे अभिनिर्धारित किया गया है कि अपने पशुओं के मारने बलि 
शेरकाभी आरक्षितं वन भे शिकार करना तथा उसे मोलीमे मारनाइमधासकैः 
अधीन दण्डनीयदहै। 

आचेट के सम्बन्ध मेँ शिकार वेलना' ओर "गोली चलाना पद महत्वपु्ण 
है । जगन्नाथ राव दानी बनाम सख्राट वाद (ए० आई० आर० १६३१५ नागपुर २३). 
मे अभिनिर्धारित किया गया है कि शिकार देलना' पदमे गति, पीछा करना ओर 
खोज विवक्षित है) इसत्तिए कोई व्यवित, जो रक्षित वनमें शिकारकार्हाका 
करने वलि दलमेसेएकदहै, शिकार करने वाला सद्य है ओर चाहु वह्‌ प्रतिषिद्ध 
क्षेत्र के अन्दरनहौ, वहू शिकार करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उस अपराध 
कादोपीहै। रेसाही निय बस्कत अली बनाम सश्नाट बाद (ए० आई आर 
१६१८ इलाहाबाद ३३८) मेभीदियागयादहै। इसी प्रकारजो व्यक्ति शिकार क 
परमिट प्राप्त किए बिना रक्षित वनमे भरी हई वन्दुक लेकर मचान वनाकेर 
उस परव॑छ्ताहैतो वह्‌ इस धाराके अधीन शिकार सेलमेका दोषीदै। स्ट 
बनाम मात्‌ हीषू बागडा वाद (१२ मुम्बई एल्‌० जे० आर० ५२०; ११ क° एल्‌° 
ने० ४८९) मे अभिनिर्धरित किया गयादहै कि अभियुक्त शिकारके लिए वनागरी 
जने वाली एक विशेष प्रकारकी मचान पर शिकार करनेके आश्यसे बेठाथ 
जौर उसके बगलमे भरी हुई बन्दूक थी; अतः अभियुक्त शिकार खेल रहा था। 
शिकार खेलना" पद से वन्य पलुओंकीखोजमें जाना यां उनका पीदाफरना 
मर्भप्रेत है । इसके विपरीत गोली चलाना" पदसे किसी आयुध से गोली चलानः 
ममिप्रेतहै! शिकार खेलने में शिकार करने के आशयसे वनमें जाना, मचान पर 
भरी बन्दूक लेकर वेठ्ना या वन्य पञुओं का र्हाका करना आदि सव सम्मिलित 
परन्तु गोली चलाना" पद मं गोली चलने के आणयसे वनम जाना दण्डनीय नहीं 
है । बलवीरसिह बनाम सम्राट वाद (ए० आ1ई० अआर० १९३३ इलाहानाद ९३०). 
मे सभिनिर्धारित कियागयाहैक्रि वन अधिनियममें जौ दण्डनीय है वह्‌ मोली 
चलाने का आश्रय नहीं है वरन्‌ वास्तविक गोली चलाना है! इसी प्रकार का निर्णय 
गरहुराम बनाम सम्राट बाद (ए० आई० आर० १६९३१ सिन्ध १५६) मे दिया गया 
था। इन दोनों पदों मे दतना महत्वपु्णं अन्तर होने के कारण यह्‌ आवश्यक दहै क्रि 
जवे इम धारा के अधीन वाद चलाया जाएतो अभियोग पत्रमे शब्दो का प्रयोग 
बड़ी सावधानी से किया जाए। यह्‌ स्पष्टसरूपसे लिखा जाए कि अभियोग शिकार 
बेलनेकारै या गौली चलाने काया दोनों का। 

धारा २६ (१) (भ) --इस धारा के अधीन उन स्थानों मे जहाँ हाथी परि- 
रक्षण अधिनियम १८७६ प्रवृत्त नहीं है, इस प्रकार बनाए गए नियमों के उल्लंघन में 
हाथियों का वध करना या उन्हँ पकड्ना दण्डनीय है! अतः इस घासयाके अधीन 
सभियोग साव्ित करने के लिए नियमो का अस्तित्व, उनका उल्लंघन करके हार्थ 
मारना या पकडना आदि कायं साबित करना पडेगा । 
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दण्ड--धारा २६ (१) कै विभिन्न खण्डो म वणित कार्यो के लिएु अभियुक्त 
के सिद्धदोष होने पर वन को नुकसान पहुंचाने के कारण प्रतिकर फे अतिरिक्त, 
जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निदिष्ट करे, अभियुक्त 
ेसी अवधि के कारावाससे जोषहु मास तककाहोसकताहैया जुमनिसे, जो 
पचसौरुप्एतककाहौ सक्ता या दोनों से दण्डित कियाजा सकताहै। दूसरे 
शब्दों मे, अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय वन को होने वाले नुकसान 
के लिए प्रतिकर ओर अवध कार्योँके लिए कारावासया वुर्मानाया दोनों दण्डदे 
सकता । सब रज्योमे दण्ड की सीमावहीदहै जोमूल अधिनियममेंहै परन्तु 
मध्य प्रदेश मे राज्य सरकारने १६६५ के मध्य प्रदेश अधिनियम सख्याश्केटासय 
कारावास की अधिकतम अवधि एक वषं ओौर जुमनि की अधिकतम राशि एक हजार 
रुपए करदीहै। 

प्रतिकर के सम्बन्धं में यह्‌ जानना आवश्यक है कि वहु सिद्धदोष करने वाला 
न्यायालय ही निदिष्ट कर सकता है! अन्यकिसी न्यायालय द्वारा प्रतिकरका 
भदेश देना विधि विशुदहै) मटरू खां बनाम राज्य सरकार वाद (इलाहाबाद 
लां जरनल १९६० पृष्ठ ५९०) के निर्णयमें कहागयाहै कि वन अधिनियम कौ 
धारया २६ अपील न्यायालय को प्रतिकर अधिनिर्णीति करने की कोद शिति प्रदान 
नहीं करती । प्रयुक्त शब्द 'सिद्धदोष करने वाला न्यायालय" है ओर इसलिए केवत 
विचारण करने वाला न्यायालय ही सिद्धदोष करने वाला न्यायालय हौ सकता ह 1 
परन्तु यदि यह भी मान लिया जाए किवे सब न्यायालय जो अभियुक्त की दोषसिद्धि 
का समर्थन करते है वे सिद्धदोष करने वाले न्यायालय पदमे समाविष्ट तवभी 
विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुमनि कै अतिरिक्त अपील न्यायालय द्वारा 
श्रतिकर लगाने वाला अदेश दण्डादेश कौ वृद्धि की कोटि में आएगाओौर दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा ४२३ के अधीन अपील न्यायालय कौ अधिकारिताके स्पष्टसरूपसे 
बाहुर होगा । 

धारा २६ (३)--इस धारा के अनुसार जव कभी आरक्षित वन मं जानवञ्चकर 
याघोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई गई हो तव राज्य सरकार निदेशदेसकतीटहै किटेपे 
वन मे या उसके किसी प्रभाग मे चरगाह या वन-उपज के सब अधिकारों का प्रयोग 
उतनी कालावधि के लिए जितनी वह ठीक समञ्चती है, निलम्बित रहेगा । यह धारा 
२६ (१) क अधीन दिए गए दण्ड के अतिरिक्त हौ सक्ताहै । बिहार प्रकार ने 
एक संशोधन द्वारा राज्य सरकार की अधिकारोके प्रयोग को निलम्बित करने की 
शक्ति आभ के अतिरिक्त वन-उपज की विस्तृत चोरी की घटनाओं के सम्बन्धमे भी 
लगनेके लिएकरदीहै परन्तु चोरीकी धटनाभों के फलस्वरूप निलम्बित होने 
वाला अधिकाय का प्रयोग केवल चार वषं से अनधिक कालावधि का हो सकता है । 

धारा २७-- (१) राञ्य सरकार राजपत्र मे अधिसृचना हारा निदेश दे सकेगी 
$ टस अधिनियम के अधौन आरक्षितं कोई बन या उसका कोई प्रभाग, एेसी 
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अधिसूचना द्वारा नियतं तारीख से, आरक्षित वन नह रह जाएगा । 

(२) इस प्रकार नियत तारीख से एेसा वन या उसका प्रमाग आरक्षित वन 
नहीं रह जाएगा, किम्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोहो) जो निर्वापितहोगएरहै, 
एसे न रहने के परिणामस्वरूप पुनरुज्जीवित नहीं हो जाएंगे । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेण सरकारने मूल अधिनियम कौ धारा २७ के पठ्चात्‌ इण्डियन 
फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १२ के द्वारा निम्न 
लिखित नई धाय नोडदीहैः 

२७-क इसमे इसके पुवं उपबन्धित के सिवाय, इस अध्याय द्वारा या इसके 
अधीन प्रदत्त किसी शक्तिके उपयोगमे किया ग्या कोई कार्थं, दिया गया कोई 
अददे, या जारीकिया गया कोई प्रमाणपत्र किसी न्यायालय में प्रर्नगत नहीं 
किया जाएगा । 


ग्रव्याय ३ 


श्रा क्न 


वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित “इण्डियन्‌ फरेस्ट एण्ड 
फारेस्ट प्रोडक्ट्स टर्मीनलौजी' के अनुसार प्राम वन राज्य सरकार वह वनहै जो 
भारतीय वन अधिनियम के उपङन्धों फे अधीन किसी ग्राम समुदाय को समघुदेशित 
(55180) कर दिया गया है । भारतीय वन अधिनियम १६२७ के अध्याय ३ में 
ग्राम वन गठितिकरते की प्रक्रियाका वणेन है उसकी धारा २८ के अधीन अधि- 
सूचना निकालने के बादे कोई वन प्राम बन वनता है। अतः दूसरे शब्दों मे, भ्राम वन 
राञ्प सरकार का वह्‌ वन है जिस पर अपने अधिकार राज्यसरकारने मारतीय 
वन अधिनियम, १८२७ कौ धारा एत के अधीन किती प्राम समुदाय को समनुदेदित 
क्र द्एहै। 

ग्राम वन बनाने का उहेहय-- १६५२ की राष्टीय वन नीति के अनुसार गाम- 
वनो का गठन तथा सरक्षण मृष्य रूप से गांवों की आवश्यकताओं को पुरा करनेके 
लिषएकियाजताहै। वे प्रामवासियोंकी धर तथा कृपि उपकरणों के लिए छै 
आक्रार का प्रकाष्ठ, ईधन, च राई तथा अन्य वन-उपज{जैमे बाड़ के लिए कटि, खाने 
के लिए कन्द तथा एल, भौषधि के लिए जड़ी-वरुटी आदि) सम्बन्धी आवश्यकता पूरी 
करते है| 

ग्राम वन. बनाए जाने के लिए अपेक्षित गुण--भ।रतीय्र वन अधिनियम १६२७ 
कीधायारे८्के अनुसार राज्य सरकार आरक्षितं वनसे ग्राम वन बना सकतीहै। 
इसलिए ग्राम वेन बनाए जाने के लिए सथसे महत्वपर्णं अपेक्षित गुण उस वन का आर- 
क्षित वेन होना ह परन्तु उत्तर प्रदेश में इण्डियन फोरिस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधि- 
नियम १६६० कौीधारार केद्वारा मूल अधिनियम में संशोधनं करके आरक्षित वन 
कं अतिरिक्त संरक्षित वन या सरकार के अन्य वनं (जो अभी तकं अर्वर्गङ़्ित हय) से 
भौीग्राम वन बनाया जाना अनृज्ञात कर दिया गया है । ग्राम बन बनाए जने के लिए 
दूसरा अवेक्षित गुण यह है कि उसमे केवल उसी ग्राम के अधिकार होने चाहिए जिसे 
उस वन का अधिकार समनुदेशित कियानजारहाहै। यदि उसमें किसी अन्य ग्राम- 
वासियों कं अधिकार हगे तो विधिक कठिनाई हो जाएगी । 
ग्राम्‌ वन सम्दस्यी उपबन्ध 

धारा २८-(१) रज्य सरकार किसौरेसी भूमिकेप्रतिया उसपर,जो 
रक्षित वन फर दीगर है, अधिकार किसी प्राम समुदाय को समनुदिष्टकर 
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सकेगी पैर दैत्ता सभनदेह्यन रह्‌ कर सकेगी । इस प्रकार सपन्‌देक्षित सब वन ग्राम- 
वनं कहुट{गे । 

(२) निष प्राम समुदाय को देखा समनदेशयन किंथा गयाहै उस ग्राम समुद्य 
के लिए इभारती लकड़ी या अन्य वन-उपज्‌ या चरगाह का उपर्बन्धं जिन ज््तोके 
के अधीन श्या जा सकेगा, उन्डुंरेसे वनके संरक्षणं ओर घुधारके लिए, उनके 
कत्तव्य फो विरहति करने वालि नियम रज्य सरकार ्रमवनोंके प्रदन्ध के 
विनियश्ित कमन कफे लिए बना सकेगी । 

(३) इस अधिनियमके वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनोंसे सम्बद्ध, 
वहं तक (जहां तक कि वे इस प्रकार बनःए गए सब नियमों से असंगत नहीं है), 
ग्राम वनोको लाम्‌ होगे 

उस्र प्रदेश्च संशोधन- उत्तर प्रदेण सरकारने इण्डियन्‌ फारेस्ट (उत्तर प्रदेश 
सणोधरन) अधिनिपम १६६० के द्वारा मूल अधिनियमकीषारा २८ (१) में अरक्षित 
वनकरदी गरहः के वराद संरक्षितं वन घोपित्तकरदी गर्ह याजोसरकारके 
वन है" ओर अन्तमे ओर उपधाय (२) के अधीन बने नियमोंके अध्यधीन रहते 
दए, आरक्षित वनो, संरक्षित वनो या सरकारके वनो से सम्बन्धित इस अधिनियम 
के सव्र उपबन्ध, यथास्थिति, उनको लागू होगे" शब्द जोड दिए हैँ भौर्‌ उपधारा (३) 
, निकालदीहै। 

गरम वन्‌ बननि की प्रक्रिया--ग्राम वन वनने की प्रक्रिया बहुत सरलदहै। 

{ज्य सरकार प्राम वन बनाने का विनिदचथ कर केवल एक अधिसुचना निकाल कर 
उस वन प्र रज्य स्षरकार के अधिकार किसी ग्राम समुदाय कौ समनुदिष्ट करदेती 
है ओर तब व्ह वन ग्राम बन कहुलाने नगता है 

ग्रस चनों का संरक्षण ओर सुधार--ग्राम वनों से केवल वतमान ग्राम- 
समृदायवौही नहीं वरन्‌ उनकी भावी पीहियोंकौ आवश्यकताओं कौ पूतिकं 
अपेक्षा की. जाती दवै! अतः यह आवश्यक है कि उनका प्रबन्ध वैज्ञानिक दंगमे हो 
भौर सरकार उनकी दशा के प्रति सजग रहै । ठेस वनों के लिए सरकार को नियम 
वनाने का अधिकार भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा रत की उपधारा (२) 
म मिलादै। सज्य सरकार उनवनोंके संरक्षण ओौर सुधार की दृष्टि से सम्बन्धित 
प्राम समुदायो के कत्तव्य को ओर उन शर्त कौ जिनके अधीन, वह्‌ प्राम समुदाय 
जिषे वह्‌ वनः समनुदेणित किया गया है, इमारती लकडी या अन्य वन-उपज अभि- 
प्रप्त कर सकता है, विहित करते हुए उन वनो के प्रबन्धक विनियमित करने के 
लिए नियम बना सकती है । इसके साथ-साथ भारतीय वन अधिनियम के उस वन 
से, जिसमे से ग्राम वन बनाया गया है, सम्बन्धित उपवन्धोंकोभी, जरह तकवे 
विज्ेष रूप से बनाए गए नियमो से असंगत नहो, उन परलागू करने का प्रावधान 
धारा रत (३) में कियागयाहै) 

प्रथ वनो का वित्तीय प्रबन्ध-ग्राम वनों का प्रबन्ध लाभके लिए नहीं किया 


ग्राम वन ५७ 
जाता ! उनका मख्य ओौर एक मात्र उहेद्य तौ ग्रामवा्तियों की आवश्यकताओं की 

नन्त काल तक पुय करनादहै। फिर भी उन्हं अन्य करदाता पर बोज्च नहीं 
वनाया जा सकेता ¡ अतः उनके प्रबन्ध तथा संरक्षण मे होने वाला व्यय उनसे 
मिलने बाली उपज से निकाला जाता ह । राजस्व के सामान्य स्रोत प्राम वनमें हुए 
अपराधो के जुमनि तथा अतिरिक्त वन-उपज या एेसी वन-उप्ज जो म्रामवासीं 
काममेंनहींलातेर्हैःकी विक्री हैँ! भ्राम समुदाय प्रति वषं प्रत्येकखेत या वेत समुह 
क्योदी जाने वाली वन-उपज निर्धारित करनेतेहैँ। वनके वैज्ञानिक प्रबन्धसे 
जितनी वन-उपज मिलतीदहै, वह्‌ उनमें निर्धरित रीतिसे बँटदीजातीटहै भौर 
शेष बेच दीजतीदटै। समस्त आयसे प्रबन्ध तथाअन्य व्ययदेनेकेबाद जो 
वचता है वह्‌ राजस्व के रूपमे जमाकर दिया जाता है भौर वनौंकी उत्पादनक्षमता 
वदने मे उपयोग मे लानि के बाद ग्राम समुदायके सामूहिक लाभके कार्यो पर, जसे 
पाठशाला या स्कुले का. निर्माण, सड़कों या पुलका निर्माण, पंचायतघर या 
अौषधालय का निर्माण, व्यय किया जाता है। 

समनुद्शन के रह करने की क्ञविति--यदि राज्य सरकार यह देखती है किं सब 
प्रकारके नियमोके हेते दए भी ग्राम समुदाय वेन का प्रबन्ध ठीक.नहींकर रहात 
वह्‌ अधिनियम की धारा २८ (१) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर समनुदेशन रहकर 
वन का प्रबन्ध ग्राम समुदायसे वापिस ले सक्तीटै। 
आरक्षितं वन ओर ग्रामः वन में अन्तर 

(1) आरक्षित वन उस वन-भूमि या बंजर-भूमिको बनाया जा सकता 
हैजो सरकार की सम्पत्तिहेया जिसपर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार हो 
या जिसकी पूरी वन-उपज या उसके किसी भाग की सरकार हकदार हौ । इसके 
विपरीत मुल अधिनियम के अनुसार ग्राम वन उस वन से बनाया जाताहै जो आरक्षित 
वनदो) 

(11) आरक्षित वन गठन की प्रक्रिया लम्बी है, उसमें अधिकाय को अवधारणा 
मौर जांच के साथ-साथ उनकी पुणेतः या भागतः मंजूरी के बारेमे भी विनिश्चय 
किया जाता है मौर तब परिनिर्मित सीमा स्तम्भो से सीमा बनादी जाती है इसके 
विपरीत ग्राम वन गठनकी प्रक्रिया सरल तथा संक्षिप्त है! राज्य सरकार अपने 
अधिकार प्राम समुदाय के समनुदेशित करने वाली अधिसूचना निकालती है ओर वह्‌ 
वन भ्राम वन वन जाताहै। 

(11) अरक्षित वन क्रा प्रबन्ध सरकारकरती है। इसके विपरीत ग्रामवनकां 
प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम समुदाय द्वारकया 
जाता है। 

(1४) आरक्षित वन भे स्वामित्व ओर कन्जा राज्य सरकारका होता है) 
ग्राम बनमें स्वामित्व सरकार का ओौर कन्जा प्राम समूदायका हौताहै। 

(४) आरक्षित वन मे विमिन्न ग्रामो के निवासियों के अधिकार हो सक्ते ह। 
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इसके विपरीत ग्राम वन में केवल उसी ग्राम के अधिकार होते हैँ जिसे वह समनुदेशित 
किया गया है। 

(४) आरक्षित वन मेँ राजस्व सरकारका होता दहै परन्तु ग्राम वन मँ वह्‌ 
ग्राम समुदाय का होताहै। 

(11) आरक्षित वन की विधिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी हे परन्तु 
ग्राम वन की स्थिति उत्तनी स्थायी नही; उसका अस्तित्व तो राज्य सरकारके 
प्रसादानुसार होता है। 


प्रध्याय ४ 


संरक्षित वन 


(ए०1६{€व टम) 


इण्डियन फोरेस्ट एण्ड फारेस्ट प्रोडक्ट्स टर्मीनांलौजी के अनुसार, संरक्षित वनं 
वह विधिक षद है जो सारतीय वन अधिनियम के अध्याय ४ के उपबन्धों के अधीन 
संमित साना के संरक्षण के अध्यधीन रहने बाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। 
दूसरे शब्दों मे, संरक्षित वन वह्‌ वन है जो मारतीय अधिनियम १९२७ कौ धारा २६ 
के अधीनं संरक्षित वन घोषितं किया गया है जर जिसमें सीमित मात्राका संरक्षण 
प्रदान करने के उदेश्य से उस'अधिनियम्‌ के अध्याय ४ के उपबन्ध लग्‌ होते हैं। 


संरक्षित वन सम्बन्धो वन अधिनियम की विभिन्न धारं 

धारा २९-(१) राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसुचना दरया घोषति कर 
सकेगी कि इस अध्याय फे उपबन्ध किसी वन-भूमि या बंजर-मूमि को, जो आरक्षितं 
वन मे सम्मिलित नहीं है किन्तु जो सरकार की सम्पत्तिहैया जिस पर सरकार का 
साम्पत्तिक अधिकार है या जिसकी सम्पूणं वन-उपज या उसके किसी भाग की सरकार 
हकदार है, लाम्‌ है! 

(२) एेसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि भौर बंजर भूमि "संरक्षित 
वन' कहुलाएगी । 

(३) जब तक कि अधितसुचना तें समाविष्ट वन-भूमियावबंजर-भूमिमेया 
उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारो के स्वरूप ओर विस्तार को जच 
नही कर ली जती मौर सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख मे या अन्य किसी रोति से, 
जेसी राज्य सरकार पर्याप्त समघ्षती है, उन्हं अभिलिखित नहीं कर लिया जाताः 
तब पक रेसौ अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी । जब तक कि प्रतिकूल साबित 
न कर दिया जाए, एेसे हर अभिलेख के बारेमे यह्‌ उपधारण। की जाएगी किं वह्‌ 
शुढदैः 

परन्तु यदि किसी वन-भूमिया बंजर-मूमि कौ बाबत राज्य सरकार यह्‌ 
समक्तौ है कि ठेसौ जांच मौर अभिलेख आगकदष्टयक है, किम्तु उनमें इतना समय लेगा 
फ इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड जाएंगे, तो राज्य सरकार एेसी 
जांच ओर अभिलेख के लम्बित रहने तक एसी भूमि को संरक्षितं वन घोषितं कर 
सकेगी, किम्तु इससे किन्हीं व्यक्तियों या समुदायो के विद्यमान अधिकार कम य। 
प्रभावित नहं हषे । 


६० भारतीय वनं अधिनियम मीमांस 
रिप्पणी-इस धारा मे उन भूमिय का जो संरक्षित वन बनायी जा सकती 
है तथा संरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का वणेन है। धारा २६ (१) मेँ उन भूमियों 
काव्णेतहै जो संरक्षित वन वनायी जा सकती हँ । उस वणन सेस्पष्टहैकि जो 
भूमिर्यां आरक्षितं वन बनापी जा सकती हैँ वही संरक्षित वन भी बनायी जा सक्ती 
है । तब यह्‌ प्रर्न स्वाभाविक है कि फिर वे संरक्षित क्यों बनायी मयीं ? इसका एक 
कारणतो यह था क्रि जिन वनों पर ग्रामवासियों के अधिकारो का भार बहुत अधिके 
था, उनको आरक्षित वन बनाना लाभप्रद नहीं था। फिर उनको उनके भाग्य पर 
छोडना भी ठीक नहीं था क्थोकि उनकी दशा खराब होती जाती । अतः उह संरक्षित 
वन कना दिया गया । इसके अतिरिक्त दूसराकारण यह्‌ थाकिआरक्षित वन बनाने 
की प्रक्रिया जटिल तथा बहूत समथ तथा धन लगाने वाली है। वनोँके संरक्षण के 
प्रारम्भिके काल में जब सरकार यह्‌ निर्चित्त न करप्ाई कि कितने वन को आरक्षिति 
किया जाए तो उसने महृत्वपुणं तथा कम भार वाले वनो को आरक्षित वन वनाया 
ओर शेष को संरक्षित वन! यह्‌ वास्तवे, जंसा कि १८९४ की वन नीति मे कह 
गया है, एक अनन्तिम (एा0४०78) व्यवस्था थी । इस प्रकार संरक्षित वन वनाने 
काएक उहेश्यतो यहुथाकि रक्षित वनके बाहुर्‌ सरकार के वन आर बंजर- 
भूमियों के वास तथा विनाश को रोकना ओौर दूसरा, आरक्षित वन बनाने मे लगने 
वाले धन भौर समय को वचाना। 
धारा २६(३) म संरक्षित बन गठित करने की प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश ह । 
सके अध्ययन से स्पष्टहै कि संरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का वणेन बहुत संक्षिप्त 
है \ इसका कारण यरहुहैकि संरक्षित वनका गठन ही एक अनन्तिम तथा अन्तःकालीन 
{्लाा7) व्यवस्था है । अतः ग्रामवासियों के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई स्थायी 
विनिदचय तो करना नहीं हता; उनमें परिवत्तंन सम्भव है । इसीलिए भारतीय वन 
अधिनियममें संरक्षित वन गठितिकरने की प्रक्रिया का निरिचित तथा स्पष्ट वणन 
भी नहीं है। धारा २९३) मेँ केवत यही लिखा है कि संरक्षित वन बनाने की अधि- 
पचना तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक अधिसुचना मे समाविष्ट वन-भूमि या 
पजर-भमिमे या उन परसरकारया प्राइवेट व्यवितियों के अधिकारों के स्व्प ओर 
विस्तार की जाँच नहीं करली जाती ओर सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेखमे या अन्य 
किसी रीति से, जेसी राज्य सरकार पर्याप्त समञ्लती है, उन्ह अभिलिखित नहीं कर 
लिया जाता । परन्तु यदि किसी वन-भूमि या बंजर-भूमि कौ बावत्त राज्य सरकार यह्‌ 
समन्लती ह दि जच करने मौर अभिलेख बनाने मे इतना समय लग जाय्रगा कि इस 
बीच राञ्य सरकार के अधिकार खतरे मे पड़ जाएेगे तो राज्य सरकार एेसी जच 
ओौर अभिलेख के लम्बित रहने तक एेसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती 
है। ठेसा करते समय यह्‌ सुनिश्चित करना पड़ता है कि चिन्हीं व्यकितियों या 
समुदायो के विद्यमान अधिकार कम याप्रभावितनहों। सासंश यह है कि राज्य- 
सरकार कम्‌ व्यय मं एक सधारण-सा स्वे ओर अधिकारोकी जांच करवा कर 


संरक्षित वन ६१ 


सजपत्र मे अधिसूचना द्वारा संरक्षित वन घोषितं करदेतीहै। 

धारा ३०--राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना हारा-- 

(क) संरक्षित वन में के किमहं वृक्षो यः वृक्षो के वं को अधिसूचना हारा 
निथत तासी से आरक्षित घोषित कर सकेगी; 

(ख) यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना मे विनिर्दिष्टं देसे बन का 
प्रमाग तीस वषं से अनधिक्‌ एे्री कालावधि के लिए, जेसी राज्य सरकार उचित 
समभे, बन्दं रहेगा ओर एसे प्रभाग पर प्राइवेट व्यदवितयों के अधिकार, यदि कोरः 
ह, रेस अवधि के दौरान निलम्बित रहृगे, परन्तु यहं तभी हेमा जब कि एसे बन्‌ 
का केष भाग इस प्रकार बन्द किए गए प्रभाग मे निलम्बिति अधिका के सम्यक 
प्रयोग के लिप्‌ पर्याप्त ओर पुदतियुदत रूप से सुदिधाजनक स्थानमेहो; था | 

(ग) एसे किसी वन में पत्थर कौ खृदाई करने या चूते था लकड़ी के कोय 
कौ फएूकने था एसे किसी वन मे वन-उपज का संग्रहण करने था उस पर कोड 
विनिर्माख अक्रिया करने या उसे हटाने ओर खेती, भवन निर्मा, पशुओं के गोल 
रखने या किसी अस्य प्रयोजन के लिए किसी एसे वनमें कोई भूमि तोडनाया साफ 
करना यथापूर्वोक्ति नियत तारीख ते प्रतिषिद्ध कर सकेगी । 

धारा ३१--कलक्टर धारा ३० के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना का 
स्थःनोय जनमाषा मरे अनुवाद अधिसूचना में समाविष्ट वन्‌ के आसपास वाले हर नगर! 
तैर ग्राम में सहजदृक्य स्थान पर लगवाएगा । 

टिप्पणी--वन को केवल संरक्षित घोषित करनेसे हा उसका संरक्षणनहीहो 
सकता कयोकि चुनी हूर महत्वपुणं वृक्षो की सीमितसंस्या म से लगातार वृश्च कटने 
से वह प्रजाति नष्ट ओौर अनियंत्रित तथा लगातार भारी चरार्ईसे वन्‌ का अवहास 
हो सकता है ! इसकै अतिरिक्त कृषि के लिए लगातार भूमि साफ किए जष्नेसे वन 
ही रष्ट हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि वृक्षो को आरक्षितं बनाने, वन 
कौ बन्द करने तथा वन उपज लेने आदि को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति सरकारको 
दी जाए ।धारा ३० मेँ यही शक्तियांरज्यसरकारकोदी गर्हं} इस धारके खण्ड 
(क) मे अधिसूचना द्वारा नियत्त तारीख से" पद वहत महत्वपृणे है। इससे स्पष्ट दै कि 
वृको का आरक्षण किसी नियतः तारीख से होना चाहिए मौर वह्‌ तारीख अधिसूचना 
मे उल्लिखित होनी चाहिए । मोलेम सरकार बनाम सन्नाट वाद (ए० आई° जार० 
१६२७ कलकत्ता ४१६) मे अभिनिर्धारित किया गयाकिजबषारा ३० (क) के 
जवीन निकाली गयी अधितूचना उस तारीख को नियत नहीं करती जिससे वृक्षों का 
कोई वगं आरक्षितं किया जाना है तो वह अधिसूचना विधि कौ दुष्टिमें दोषपृणं है 
ओौर एसी अभिसूचनः द्वारा आरक्षित वनो के काटने के लिएुधारा ३३ के अधीन: 
दोषसिद्धि अवेधहै। 

राजपत्र मे निकाली गर प्रत्येक अधिसुचना को पद्ने कौ प्रामदासियो से 
अपेक्ष! नहीं की जा सकती । अतः धारा ३१ के अधीन कलक्टर को देसी हर अधि- 


६२ भारतीय वनं अधिनियम मीमांसा 


-सूचना का स्थानीय जनभाषा मे अनुवाद अधिसूचना मे,समाविष्ट वन के पासं वले 
हूर नगर भौर ग्राम मे सहज दृश्य स्थान पर लगवाना चाहिए । 

धारा ३२-राञ्य सरकार निम्नलिखितं बातों के विनियमन के लिए नियभ 
बना सकेगी, अर्थात्‌-- 

(क) वक्षो ओर इमारती लकंडी की कटाई, चिराई, संपरिवतित करना 
मौर हटाना तथा संरक्षित वनो की वन-उपज का संग्रहण करना, विनिर्मा करना 
तथा उसका हटाना, 

(ख) संरक्षित वनौ के सामीप्य के नगरों ओर श्रामो के निवासियों को अपने 
प्रयोग के लिए वृक्ष, इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज तेने के हैतु अनृज्ञप्तियां 
अनुदत्त करना ओौर एेसे व्यक्तियों द्वारा देसी अनज्ञप्तियों का वेश्च ओर वापस किया 
जाना, 

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिए रसे वनो मेंसे वृक्षों या इमारती लकड़ी 
या बन-उपज को गिराने या हटाने बाले व्यक्तियों को अनुक्ञप्तियां प्रदान करना 
ओर एसे व्यक्तियों दवारा एसी अनुज्ञप्तियाँ पेश भौर व।पस किमा जाना, 

(घ) खण्ड (ख) जर (ग) मे वणित व्यक्तियों द्वारा एेसे वृक्षो को काटने 
या इमारती लकड़ी यो वन-उपज कौ संगृहीत करने ओर हटाने क अनुज्ञा के लिए 
किए जाने वाते संदाय, यदि कोई हो, 

(डः) एसे वृक्षो, इमारती लकड़ी ओर उपज के बारे मे उनके द्वारा किए 
जनि वले अन्य संदाय, यदि कोई हों, मौर वे स्थान जहाँ ठेसा संदाय किया जःएगा, 

(च) एसे वनो में से होकर जाने वाली वन-उपन की परीक्षा, 

(ख) एसे वनो में सेतौ था अभ्य प्रयोजनों के लिए भूमिकी कटाई-सफाई 
मर भूमि तोडना, 

(ज) एसे वनो में पड़ इमारती लकड ओर धारा ३० के अधीन आरक्षितं 
वृक्षो काञगसे संरक्षण, 

(ञ्च) एसे वनो मे घास काटना ओर दोर चराना, 

(अ) देसे वनो मे शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकडना, जल 
विषेला करना ओर पाश्च या जाल विचछठाना ओर एसे वनो के उन क्षेनों मे जिनमें 
हणी परिरक्ष अधिनियम, १८७९ प्रवृत्त नहीं है, हाथियों का वध करना या 
यकडना, 

। (द) धारा ३० के अधीन वत के किसी बन्द प्रभाग का संरक्षण ओर प्रबन्ध, 
सौर 

(ठ) धारा २९ मे, निरदेक्षित अधिकारों का प्रयोग । 

टिप्पणी-इस धारा में राज्य सरकारको संरक्षित वनोंके बारे मे कतिपय 
निदिष्ट विषयों पर नियम बनाने कौ शक्ति दी गई है) अतः सर्कार केवल उन्हीं 
विषयों के बारे में नियम बना सकती है! यदि सरकार किसी देसे विषयक बारेमे 
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नियम बनती है जिसका उल्लेख धारमे नहींदहैयाजोषारा मे उल्लिखित कार्यो 
कै अन्तर्गत नहीं आता तो वह नियम अधिकारातीत होता है राञ्य सरकार बनाम 
हीरालाल वाद (१९५२३ इलाहाबाद लां जरनल पृष्ठ २३०} के निर्णय मे कहा 
गया कि धारा ३२८छ) के अनुसार सरकार संरक्षित वनो में सती या अन्य प्रयोजनों 
के लिए भूमि की कटाई-सफारई ओर भूमि तोडने को विनियमित करने के लिए नियम 
बना सकती है । परन्तु मकान का निर्माण भूमि की कटारईु-सफाई ओर भूमि तोडने 
के अन्तगं नहीं आत्ता । अतः यदि राज्य सरकार नेः बिना अनुज्ञा संरक्षित वन में 
मकान बनाना नियम बनाकर प्रतिषिद्ध कियाहैतो वह नियम अधिकारातीतदहै। 
नियम बनते समय सरकार को यह्‌ ध्यनि रखना चाहिए कि उनसे नागरिको 
मे भेदभवनहो) धारा ३२(ग) के अनुसार राज्य सरकारको व्यापार के प्रयोजनों 
के लिए वन-उपज हटाने था निकालने के लिए अनृज्ञप्तियां प्रदान करने के सम्बध 
मे नियम बनाने की एक्ति है परन्तु इसके अधीन एकाधिकार देने की शक्ति सरकार 
कोनहींहै क्योकि एकाधिकार देने से अन्य व्यक्तियोंकोजो व्यापार के लिए वन- 
उपज निकालना चाहें, एकाधिकार प्रप्त व्यक्ति मे वन-उपज लेनी पडेगी भौर वह 
रायत्टी से अधिकं संदाय मगिगा। इसप्रकार एकाधिकार्‌ से नागरिको में भेदभाव 
होता है ओर यह्‌ संविधान के अनुच्छेद १९६) के प्रतिकूल दहै । अतः सुरेन्द्रचन्ध 
दास बनाम संघ राज्यक्षेत्र त्रिपुरा वादं (ए० आई० आर० १६६३ त्रिपुरा १४) में 
अभिनिर्धारित किया गयाकि धारा ३२(ग) के अधीन एकाधिकारदेनेका नियम 
सरकार नहीं बना सकती । 
एक नीलाम के समय मध्य प्रदेश सरकारने धारां ३२ के अधीन बनाए 
नियमों के अनुसार यह सुचित किया कि सरकारी वनो से ईधन तथा महुभा संग्रहण 
करने के विरोषाधिकारके लिए सरकार ठेकेदारों पर बोली का ७.५० अधिभार . 
प्रभारित करेगी । स्पष्टहीहै कि अधिभार सरकार तभी ले सकतीदहै जब को 
ठेकेदार विशेषाधिकार का उपयोग करे। यदि ठेकेढार विशेषाधिकार का उपयोग नहीं 
करना चाहता तो उपे अधिभारं देने के लिए वध्य नहीं किया जा सकता । सुराजदीन 
लक्ष्मण लाल बनाम मध्य प्रदेश्च राज्य वाद (ए० आई० आर० १९६० भ० प्र° १२६) 
मे अभिनिर्धारित किया गथा कि धारा ३२ जिसके अधीन नियमः बनाए जाते 
है सरकारको सब व्छक्तियोंसे इस प्रकार एक सामान्य उद्ग्रहण कौ शर्वित 
नहीं देती । 
धारय ३३- जो कोड व्थवित निम्नलिवित अपरधोंमेसे कोई अपराध करेगा, 
 अर्थात्‌- - 
(क) धारा ३० के अधीन अरक्षित किसौ वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण 
करेगा, छटेगा, छेवेगा या जला या एसे किसी वक्ष कौ छाल उतार डलिगा या 


पत्तियां तोड़ उलिगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुचाएगा, 
(ख) धारा ३० के अधीन वःते किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पट्थर की खुदाई 
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करेशा था चने या लकड़ी का कोयला एकश! या किसी वन-उप्ज का संग्रहण करेगा, 
उससे कोई विनिर्मा श्क्रिया चलाएगा, यः उसे हटाएमा, 

(ग) किसी संरक्षित वन मे, धारा २० के अधीन वति किसी प्रतिषेध कफे 
प्रतिकल, किसी भूमि को सेत या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तीडगा था ताए 
करेगा, 

(घ) एसे वन को आस लगाया, या धारा ३० कै अधीन आरक्षित किसी 
वक्ष तक, चाहे वह॒ खड़ाहो, गिर गयाहो या भिराया गयाहो, यासे चन के बन्द 
किए गए किसी प्रभाग तक फंल जने से रोकने के लिए युदितयुक्-पूणं पर्वावधानी 
ब्त छिना अण जलाएगा, 

(ङ) एेसे फिसी वृक्ष या दन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने दारा जलाई गई 
किसी आग को जलता छोड देगा, 

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस 
प्रकार दींचेगा कि थथापू्वोक्ति हप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुवताहै, 

(छ) पश्यं को एते किसी वृक्ष को नुकसान पहुचे देगा, 

(ज) धारा ३२ के अधीन बनाए गष किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा, 
वहू उस्र अवधि के लिए कारवाससे, जोह मास तककीहो सकेगी, या चुमनिसे 
जो पांच सै रूप्ये तक का हौ सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा । 

(२) जव कभी संरल्ित वन में जाननृज्न करया घोर उपेक्षा हारा अग 
लगाई जातो है, तेद राज्य सरकार, इस बात के होते हए भी कि इस धारा के अधीन 
कोई शास्ति लगाई गदैहै, निदश्च दे स्फेगीकिरेसे वनम या उसके किसी प्रभागमें 
चराग या बन-उपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिए, नितनी 
वह्‌ ठीक समक्षती है, लिलम्बितं रहेगा । 
संशोधन 

बिहार संगोधन-- १९३५ के विहार ओर उड़ीसा अधिनियमसं०्ट् की 
धारादेके द्वारा उपधारा (२) के स्थान पर नीचे लिखी नई धारा प्रतिस्थापित 
की गहै: | 
(२) जव कभी किसी संरक्षित वनमें- 

क) जानन करयाघोर उपेक्षाद्वारा आग लगाई जतीहै,या 

ख) वन-उपज कीचोरीहोती है ओर एेसी चोरी, राज्य सरकार की 
राय मे, इतने बडे पैमाने परह कि उसमे एेसे वन की भविष्य प्राप्ति 
को खतरा होना सम्भाव्य है, 

तव राज्य सरकार, इस बातके होते हए भी कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) निर्दिष्ट 

किसी कायं के लिए इसधारा के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई शास्ति 

लगाई गयी है, निदेश दे सकेगी कि एसे वन या उसके किसी प्रभाग में चरामाहुया 

वन-उपज के किसी अधिकार का प्रयोग-- 


ह 
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6) खण्ड (क) में वणित्त परिस्थितियों मे, उतनी कालावधि के लिए जितनी 
वह्‌ ठीक समक्षती है, 

(†) खण्ड (ख) मे वणित परिस्थितियों मे, उस कालवेधि के लिए जो चार 
वषं ते अनधिक हो, 
निलम्बित रहेगा । 

मध्य प्रदेश संशोधन -- १६९५ के मध्य प्रदेश अधिनियमसं०९को धारा ५ 
केद्वारा मध्यप्रदेश सरकारने मूल अधिनियम कौचारा३३में तीचे लिखे संशोधन 
किए: 

धारा ३३को उपधारा (१) मे- 

(1) खण्ड (क) मेँ "रेस किसी वृक्ष" शब्दो के स्थान पर देसे किसी वृक्ष या 
वन-उपज' शब्द प्रतिस्थापित किए जाणे; । 

(7) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अथति- 

(ग) किसी संरक्षित वनम, धारा ३० कै अधीन वलि किसी प्रतिषेध के 
परतिकुल, किसी श्रूमिको वेतीया अन्य किसी प्रयोजनके लिए साफ करेगा या 
तोड़गा याकिसी भूमिम बेतीकरता हयाञन्य किसी रीतिसेखेतीकसेका 
भ्रयत्त करता है; 

(#) खण्ड (च) सें खीचेगा' शब्द के स्थान परर 'हटाएा शब्द प्रति- 
स्थापित फिया जाएगा; मौर 

(1९) जो छह मास तक कौ हो सकेगी या बुमनिसे जो र्पाच सौ रुपए तक 
काटो सकेसा' शब्दों केस्थानपर्नो एकसालतककी हौ सकेगी आर जुमनि 
से जो एक हजार रूपए तेक.का हो सकेगा" शब्दों को प्रतिस्थापित्त किया जाएगा | 

दिप्परगे-- धारा ३३ में उन कर्यो का उत्लेख है जो सं रक्षित वन मेँ दप्डनीय 
है । उसमे कार्यो के साथ-साथ धाया ३० के अघीन निकाली गई अधिसूचनाया धारा. 
३२ के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन का भी उत्तेख है । ये दोनों धाराएंभी 
संरक्षित वन से सम्बन्धित है } अतः किसी कायं को दण्डनीय साबित करनेके लिए 
सवसे पटले यह सावित करना चाहिए कि अपराध-स्थल संरक्षित वन मे है। किसी 
वन को सरक्षित वन सावित करने के लिए उसके सम्बन्ध मे धारा २६ कै मधीन 
निकाली गयौ अधिसूचना प्रस्तुत करनी पडती है । यदपि धारा २६ के अधीन अधिः 
सूचन। निकल जाने से वनतो संरक्षित वन घोषित हो जाता ह तथापि उसमे किया 
गया कोई कायं अपराध तभी हेताहै जब वह धारा ३० के अधीन निकाली गर्‌ अधि- 
सूचना मे घोषित बातों कायाधधासया ३२ के अधीन बनाए यष्‌ नियमों का उत्लंघन 
करता हो ! धारा ३० की अधिसूचना के बरेमे धारा ३१ के अधीन उसका अनुबाद 
सरक्षित वन के पक्स के प्रत्येकं नगर ओर ग्राम में सहज दृश्य स्थानों मे लगवाया 
जाना अत्यःत आवश्यक है । यदिरेसान विया जाए तो अधिसूचना दगभग निप्फल 
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हो जाती है भौर उस अधिसूचना के उल्लंघन भे किसी कायं के लिए अभियुक्त को 
धारा ३३ के अधीन दण्ड नहीं दिया जा सकता । चन्दरभा प्रसाद मिश्रा बनाम बिहार 
राज्य वाद [१९६३ (१) क्रि एल० जे° पटना १३४] में भभिनिर्धासिति किया 
गया करि जहां अभियुक्त संरक्षित त्रन मे धारा १० के अधीन निकाली गयी अधिषूचनां 
द्वारा प्रतिषिद्ध भूमि की तुडाई यार्फाईके लिएआरोपित है तो अभियोजक को 
साबित करना चार्िए कि धारा २६ तथा ३० कै अधीन अधिसूचनाएं निकाली गड 
भओौर धारा ३० के अधीन निकाली गयी अधिसूचना का स्थानीय जनभाषा मे अनुवाद 
धारा ३१ में उपबन्धित रीतिसे कलक्टर दारासंरक्षितवन के पषटौष केहर नगर 
ओौर ग्राम में सहजदृक्य स्थानों मे चिपकवाया गया । इसलिए जह न तौ सा साक्ष्य 
हो ओर न निचले न्यायालय के निर्णय मेएेसा कोई निष्कं है कि अभियुक्त को 
धारा २६ तथा ३० के अधीन निकाली गयी अधिस्चनाओं का ज्ञानं धा, वहाँ अभि- 
युक्ते कीधासया ३३ (१) (ग) के अधीन दोषसिदधि दूषित हो जाएगी गौर 
अपास्ननीय होगी । एेसा ही निर्णय जान्‌ खां बनाम राञ्य सरकार वाद (ए० आई० 
आरण १६६० पटना २१३), विहर राज्य बनाम मन्दी कंहार वद (ए० ब्र 
आर० १९६६३ पटना १६५) तथा साधूवत्र तथा अन्य बनाम उङीसा राज्य (१६७० 
कटक एल० टी ° ३६५) मे दियागयाटहै। इस सम्बन्धमें यह्‌ भी ध्यान रखने 
योग्य बात है कि अधिसूचनाएं लोकं दस्तावेज है ओर साक्ष्य अधिनियम कौ धारा 
७८ (सपटित धारा ६५) के अनूसार उनकी प्रति राज्य सरकार के उस विभाग के मुरुय 
पदाधिकारी द्रर प्रमाणित होना चाहिए जिसने उन्हे निकाला है । जान्‌ खाँ बनाम 
राज्य सरकार वाद (ए० आई° आर० १६६० पटना २१३) मे यह अभिनिर्षारित 
किया गया कि अधिस्‌चनाकी प्रमाणित प्रति सक्ष्यकेकूपमेली जा सकतीहै। 
फेसी प्रति उस विभाग, जिसने अधिसूचना निकाली थी, के अध्यक्षद्राराप्रमाणित्तकी 
जानी चाहिए । यह भी साक्ष्य में लियाजा सकता है यदि राजपत्र जिसमे अधिषुचना 
कासरकार के आदेश कै अधीन छापा जाना तात्प्थित है, न्यायालय के निरीक्षण के 
लिए पेश किया जाए ! अतः धारा २६ तथाधारा ३० की अधिसूचनाओं को राज्य 
सरकार के वन विभाग्‌-के अध्यक्षद्रारा गौर धारा ३१ के अधीन अनुवादे को 
कलक्टर द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए; अन्यथा जसा उपरर लिखा है कि, अधिसूचना। 
अनुवादकी मूल प्रति न्यायालय को दिखाकर प्रमाणित प्रति अभिलेखमें देनी 
चाहिए । सासंश यह दै कि धारा ३३ के अधीन किसी अभियुक्त को दण्डित कराने के 
लिए अभियोग सम्बन्धी अपेक्षित साक्ष्य के अतिरिक्त निम्नलिखित साक्ष्य भी अवश्य 
प्रस्तुत्‌ किया जाता चाहिए . 


(क) धारा ३० के प्रतिषेध के उल्लंघन म-() धारा २६ कै अधीन 
निकली गयी अधिसूचना की मुल तथा प्रमाणित प्रति; (ग) अपराध-स्थल का उस 
अधिसूचना मे समाविष्ट भरमि के अन्तगंत होते का प्रमाणः; (#) धारा ३० कै अधीन 
निकाली गई अधिसूचना की मुल तथा प्रमाणित प्रति; मौर (1४) षारा ३०.की,अधि- 
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भूना के अनुवाद कौ प्रमाणित प्रति ओर उसके -धास ३१ मे-उपबन्धितः रीतिते 
 -चिपकवाए जाने का प्रमाण । 


(ख) धारा ३२ के नियमो के उल्लंघन मे-- (1) धारा २९ के अधीते निकली 
गयी अधिभूचना की मूल तथा प्रमाणित प्रति; (४) अपराध-स्थतके उस भधिसुचनौः 
म समाविष्ट भूमि के अन्तर्गत होने का प्रमाण; ओौर (1) धारां ३२ के जधौत्ं निकाली 

गई अधिस्‌ वना की मूल तथा प्रमाणित प्रति । ह 


धारा ३३ (१) (क)- इस धारा के अनुसार षाराः ३० के -अषीन आरक्ते 
किसी वृक्ष का भिराना, परितक्षण करना, छँटना, छेवना, जलाना; उसकी घोल 
उतारना, पत्तियां तीडना या अन्य किसी प्रकार का नुकसान दण्डनीय अपराध है । स्पष्ट 
ीहै किये कायं अपराध तभी हो सकते जब वे धारा २६के अधीनं गरि संरक्षित ` 
"वन मे स्थित आरक्षित वृक्ष पर किए गए हों} सज्ाट अनाम शेषागिरौ राव विरठल 
राव काद (७ मुम्बई एल० आर० ४६२) मे अभिनिर्धारित किया गया कि अपनो जोत 
भूमि, जिसका वह लगान देता है, पर स्थित भारक्षित वक्ष क्ते लिए अभियुक्त धारां 
(१) (क) के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता क्योकि वह्‌ भूमि, भूमिके उन 
वर्गो के अन्दर नहीं आती जिनको राज्य सरकार को धारा २६ के अधीन प्रदत्त शक्तिर्या 
लाग्‌ होती हँ । ूयदेव बनाम सश्नाट याद (११ ए० एल०.जे० ३४०) में अभि- 
निर्धारित कियागयाहै कि जत्र कोई व्यक्ति संरक्षित वेन में प्रवेश करके आर्षिक 
वक्ष गिरता हतो वह वृक्ष गिराने के लिए वनं अधिनियम की धारा ३३ (१) (क) 
ओौर आपराधिक. अतिचार के लिए दण्ड सहिताकी धारा ४४७- दोनों के अधीन 
दण्डित नहीं किया जा सकता क्योकि पंहले अपरा में दसरा अपराध भावश्यक श्प 
से समाविष्ट है । जयलाल बनाम सरकार बाद [१६५५ एन ० यू सीर (पंजाब) 
१३०८१] के निर्णय मे कहा गयाहैकि धारा ३३ उन्दी व्यक्तियों परलर्‌ होती 
जो अपराध करते हया अपराध किए जाने का दुषप्रेरण (200) करते ह । वह्‌ -- 
उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो फमं के सदस्य हों ओौर यह न जानते हौ कि. 
किसी व्यक्तिविशेषने उस वन मे, जोफमंने सरकारसे काम.करने के तिए सिया 
था, क्या किया । यदि उसने प्रतिकर देने के लिए लिखित कथन भी दियाहोतोभी 
चह अपराध स्वयं करने था अपराध किए जाने कादुष्परेरण केकी संद्वीकृति 
नहीं है । धारा ३३ (१) (क) के अघीन गिख्तार किया गया व्यि, मजिस्टृट 
के समश्च उपसंजात (207०९) होने का बन्धपत्र निष्पादित कर देने पर निमूक्त 
किया जा सकता है । यह अपराध जमानतीय है । अन्बुल अजीज बनामश्रिपुरा खंध ` 
राज्य क्षेत्र बाद [१६६३ (१) क० एल ० जे° ५५८] मे अभिनिर्षारित किया ग्या 
है किं इस धारा के अधीन अपराघ करते हुए ग्यक्ति को प्लन्देशन चौकीदार किसी 
वारण्ट के बिना गिरप्तार कर सकता है भौर गिरपतार किए व्यक्ति कोः प्रतिरक्षा 
काकोई अधिकारनहींहै। . | 
धारा ३३ (१) (ख)- इस धारा के अनुसार धारा ३० के अधीन निकासी 


६८ भारतीय वेन्‌ अधिनियम मीमांसा 


गई अधिसूचना मे वोपित करिए गए किसी प्रतिषेष के उल्लंघन मे संरक्षित वनमे 
पत्थर खोदना, उसमें चूना या लकड़ी का कोयला शकना या किसी वन-उपज को 
संग्रहण करना, उससे फोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाना या उसे हटाना दण्डनीय ह । 

धारा ३३ (१) (ग)--हस धारा के अनुसार धारा ३० के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना मे घोषित किए गए किसी प्रतिषेध के उल्लंवनमे किसी संरक्षित 
बन मे किसी भूमि को देती या अन्य प्रयोजन कै लिए तोडना यासाफ करना दण्डनीय 
अपराध है । इस धाराका पद, धारा ३० के अधीन वाले प्रतिषेध के प्रतिकूल", बहुत 
महत्वपृण है । इसका भर्थं यह है कि धारा ३० के अधीन अधिसूचना निकलने के 
बादे यदि पहली बार भूमि तोड़ी जाएतो वह्‌ दण्डनीय दहै) बिहार सरकार बनाम 
मृन्द्ी कहार वाद (ए० आई० आर० १९६३ पटना १९५) मे अभिनिर्धारितं किया 
गयाहै कि धारा ३३ (१) (ग) में पद "किसी भूमि कोचेत्तीया अन्य प्रयोजनके 
लिए तोडगायासाफ करेगा'से धारा ३० कौ अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कार्यं 
मरभिप्रेत है भौर इसका विस्तार उस भूमि परबेतीकरनेके प्रतिषेध परनहीहैजो 
धारा ३० की अधिसूचना निकाले जाने से पू्वंहीतोडली गईथी ओरबेतीमे लाई 
जा चुकी थो । यर्पह बनाम सम्राट वाद (ए० आरई० आर० १६२७ इलाहाबाद 
७६७) मे अभिनिर्धीरित किया गयाहै कि वन अधितियमकौीघारा ३० भें भूमि 
तोडना या साफ करना दोनों शब्द लिखे ह । यदि अधिसूचनामें भूल से केवल भूमि 
तोडना' लिखा है गौर 'साफ करना' शब्द छट गया है तो अभियुक्त को भूमि साफ: 
करमे के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता । 

धारा३० (१) (घ)- दस धाराके अनुसार () संरक्षित वन क्रो भाग 
लगाना, मौर (7) धारा ३० के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह वड़ाहो, 
गिरगर्वाहोयागिरायागयादहोया संरक्षित वन के बन्द किएगए किसी प्रभाग 
तक फल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त-पु्णं पु्वाविधानी बरते विना अग 
जलाना, दण्डनीय ह । इनमे से प्रथम तो प्रत्यक्ष कायं है ओर उसे साबित करना 
पडता है । दूसरे के सम्बन्ध में संरक्षित वनो के बाहर आग जलाने सम्बन्धी सरकार 
दवारा बनाए गए नियमो का अस्तित्व, उनका विज्ञापन तथा उनका उल्लंघने करते 
हूए भाग जलाना सापित करना पडता ह । 

धारा ३३ (१) (ड)--इस धारा के अनुसार संरक्षित वन मे आरक्षित वृक्ष 
या उनके किसी वन्द प्रभाग के समीप जलाई गर्द किसी आग को जलता छोड देना 
भी दण्डनीय अपसधद्ै) 

धारा ३२ (१) (च)}--इस धारा के अनुसार अपने अधिकारोंके प्रयोगमें 
भिरायेजारहवृक्ष से या उसकी इमारती लक्डीको खीचने से संरक्षित वनके 
किसी आरक्षित वृक्ष को नुकसान पहूंवाना दण्डनीय अपराध दै । 

धारा ३३ (१) छ)- इस धारा के अनसार अपने पशुओंको संरक्षित वन 

+भे किसी आरक्षित वृक्ष को नुकसान पटैवाने देना दण्डनीय अपसयधरै। 
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धारा ३३ (१) (ज)-इस धारा के अनुसार धारा ३२ के अधीन वनाए 
-गए नियमों का मतिलंघन दण्डनीय है । अतः सवंप्रथम धारा ३२ के अधीन बनाए मए 
नियमों का अस्तित्व तथा सम्बन्धित व्यरविषों को उनकी जानकारी साबित करने के 
-बाद उनका अतिलंघम सावित करना चाहिए, 

देण्ड--धारा ३३ (१) के अनुसार उपर वणित अपराधो के लिए दोषसिद्ध 
होने पर अभियुक्त को उस अवधि कं लिए कारावाससे,जोचृहु मास तककीहौ 
सकती है, या जुमनेसे जो पचिसतौ रुपएतकहो सकताहि या दोनों से दण्डित किया 
जा सकता ह । सब रज्योमदण्डकी सीमा वहीदहैजो मूल अधिनियममें है परन्तु 
-मध्य प्रदेश सरकारने १६६५ के मध्य प्रदेश अधिनियम संस्या ६ के द्रासय कारावास 
की अधिकतम अवधि एक वषं ओर जुर्मानि की अधिकतम सीमा एक हजार रूप 
करदीदहै। इसधारा में आरक्षित वन से सम्बन्धित धारा २६१) के समान 
श्रतिकरर दिलाने का उल्लेख नहीं है। सश्राट बनाम करियाना हृलियन्ता वादं 
वय भम्बई लों जरनल ६८७) मे अभिनिर्धारित करिया गया किं संरक्षितं वनो के बारे 
मे नुकसानो के लिए परतिकर अधिनिर्णीति कसतेकानतो अधिनियम में ओौरन 
उसके अधीन वने नियमों में कोई उपबन्ध है अतः संरक्षितं वनो ते सम्बन्धित 
अपराधो के लिए प्रतिकर न्यायालय नहीं दिला सकता । 

धारा ३३ (२)--इस धारा के अनुसार जव कभी संरक्षित वन मे जानबृह्ल- 
करया घोर उपेक्षा द्वारा आग सगाई जाती है तब राज्य सरकार, इस बात के होते 
हुए भी कि धारा ३३१) के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निदेश दे सकती है 
कि एसे वन या उसके किसी प्रभाग मे चरागराहु या वन-उपज कं किसी अधिकारका 
प्रयोग उतनी अवधि के लिए, जितनी वहु ठीक समभे, तिलम्बित रहेगा। व्रिहार 
सरकारने इस शक्ति को आग के अतिरिक्त वन-उपज कौ विस्तृत चोरीकंलिएभी 
लगा दियादहैपरचोरीकी घटनाओं के कारण अधिकारो के प्रयोग का निलम्बन चार 
-वषे से अनधिक कालावधि के लिएहो सकताहै। 

धारा ३४--इसं अध्याय को किसी बात्र. कं बाबत यह्‌ नहं समक्षा जाएगा 
किं वह्‌ एसे किसी कायं का प्रतिषेध करतीहै जो वन अधिकारी की लिखित अनृक्ञा 
सेयाधासय ३२ के अधीन बनाएु गए नियमों क अनुसार कियागयाहैयाजो धारा 
२६ के अधीन अमिलिखित किसी अधिकारक प्रयोगः मे धारा २३० के अधीन बन्द 
किए गए किंसी वनं के प्रभाग के विषय मे, या किन्हीं उन अधिकारो के विषयमे 
जिनका प्रयोग धारा ३३ के अधीन निलस्वबित किया गथाहै, किए जाने के अलावा 
क्ाग्याहै। 
संशोधन 

मध्य प्रदेश स्ञोधन-- मध्य प्रदेश सरकारने १९६५ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या ६ कीधारा ९ केद्वारा भारतीय वन अधिनिथम १६२७ की धारा ३४ 
कं बाद नीचे लिखी नईधाराजोडदी हैः 
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३४-क --(१) राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी 
कि इस अधिनियम के अधीन संरक्षित वन था उसका कोई प्रभाग, उस निमित्त एेसीः 
अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से संरक्षित वन नहीं रह जाएगा । 

(२) इस प्रकारे नियत तारीखे, सा वन या उसका प्रभाग संरक्षित वन 
महीं रह जाएगा किन्तु उक्मे वे अधिकार, यदिकोईहों, जो निर्वापितिहो गए है, 
एसे न रहने कं परिणामस्वरूप पुनरज्जीवित नहीं हो जाएगे । 

िष्भी--मूल अधिनियम की धारा २३४ मेँ उन परिस्थितियों का वर्णनदै 
जिसमें संरक्षित वन मे किए गए कायं दण्डनीय नहीं होते-() वन॒ अधिकारी 
कौ लिखित अनुज्ञासे किए गए कायं; () धारा ३२ के अधीन वनाए गए नियमो 
कं अनुसारकिए गए कार्य; ओौर (1) धारा२६के अधीन भभिलिखित किसी 
अधिकारका प्रयोग यदि वहुधारा ३० के अधीन बन्द किएगण किसी प्रभागसे 
सम्बन्धित न हो; या जिनका प्रयोग धारा ३३ के अधीन निलम्बित न किया हो। 

मूल अधिनियम मे यह घोषित करने की, किं अमुकं वन संरक्षित वन नही 
रहा, शक्ति नहीं है परन्तु मध्य प्रदेश सरकारने एक संशोधन करके यह्‌ शक्ति 
लेलीहै 
रक्षित वन तथा संरक्षित वन में अन्तर 

0) आरक्षित वन उस वन-भूमि या बंजर-भूमि को बनाया जासकताहैजोः 
सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकारदहै या जिसकी 
पुरी वन-उपज या उस उपज के किसी भागकी सरकार हकदार ह । संरक्षित वन 
भी देसी ही भूमियों से बनाया जाता है यदिवे किसी आरक्षित वनमे समाविष्टन 
हों। इस प्रकार संरक्षित वन आरक्षित वनके ह्पमे गित कियाजासकतादहैः 
परन्तु .आरक्षिते वन संरक्षित वन नहीं बनाया जा सक्ता । 

(1) आरक्षित वन लगभग दो माह बाद की उस नियत तारीख से वनतारै 
जो धारा २० के अधीन निकाली गई अधिसृचनामे लिखी हो) इसके विपरीतः 
संरक्षित वन अधिसूचना की तारीखसेही बन जाता है। इसके लिए कोई तारीख 
निरतं नहीं की जाती । 

(1) आरक्षितं वन बनाने की अधिसूचना का स्थानीय जनभाषा में अनुनाद ` 
भ्रस्थापित आरक्षित वन के पड्ौसमें हर नगर ओर ग्राम में कराना अधिनियम द्वारः 
अपेक्षित है परन्तु संरक्षित वेन के लिए यह आवश्यक नहीं है । 

(४) आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना धारा २० के अधीन तव निकाली 
जाती है जब अधिकारो के सब दार्वोकोा निपटारा हौ चुका हो, उन अदेशो के विरूढ. 
की गई अपीलों का निपटारा हो चका हो ओर प्रस्थापित आरक्षितं वन मे सम्मिलित 
कौ जाने वाली प्राइवेट भ्रुमि, यदि कोई हो, का गजंन हो चुका हो । इसके विपरीत 
संरक्षित वन बनाने की अधिसूचना धारा २९ के अधीन अधिकारो के दावों की जच 
` लम्बित रहते हृए भी निकाली जा सक्ती है, यदि राज्य सरकारकोदेरके कारण 
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अपने अधिकारों के खतरेमें पडनेकाभयहो। इस प्रकार जरह आरक्षितं वन 
प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारोंकेदवोंका पणंरूपसे निपटारा किए बिना नहीं 
बनाया जा सकता, संरक्षित वन कछ दशां मे अधिकारो के दावों की जच लभ्बित 
रहने पर भी बनाया जा सकता है । 

(४) आरक्षित वन मे केवल अन्य व्यक्तियों के अधिकाय कौ जच होतीहै 
परन्तु संरक्षित वन मेँ सरकारया प्राइवेट व्यक्तियों के अधिका की जच होती है। 
जारक्षित वन के सम्बन्ध मे यहुर्जाच बहुत विस्तारसे होती है ओर उन पर किए 
गए अदिशो को सिविल न्यायालय के अदेशोंका बल होत । इसके विपरीत 
संरक्षित वन मे यह्‌ जच विस्तृत नहीं होत्री ओर न उसे सिविल न्यायालय के निर्णय 
का बेल भिलताहै। 

(४) आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया मे अधिकाय के दावों पर वन 
व्यवस्थापन अधिकारीका अदेश या उसके विरुद्ध अपील पर पारित अदेश केवल 
राज्य सरकार कं पुनरीक्षग के अधीन रहते हृए अन्तिम होता है परस्तु संरक्षित वन 
के सम्बन्व में अधिकारो के अभिलेखके बारे में केवल यह उपधारणाकी जातीहैकि 
वह शुद्ध है ज तक किंप्रतिकूल सावितन कर दिया जाए अर्थात्‌ उसमे परिवतेन 
किया जा सकताहै। | 

(४) मारक्षित वन वनने की प्रक्रियामे धारा्के अधन अधिसूचना 
निकाले जति ही नये अधिकारों के प्रोद्भूत होने पर रोक लग जाती है परन्तु 
संरशित्त वन मे एसी व्प्रवस्था नहीं है। 

(४४) आरभत वन में अधिकारोके दावे पुणंतः या भागतः मंजूर या खारिज 
ङरिएु जाते हँ परन्तु संरक्षित वन में बै उसी प्रकार अभिलिखित कर लिए जाते है| 

(1) आरक्षितं वन में अधिकारो के प्रयोग से अभिप्राप्त इमारती लकड़ी, उस 
मात्राके सिवाय जो धास १४ के अधीन अभिलिखित अदेशमें मंजूरकी गरईहो, 
बेची या वस्तु विनिमय नहीं की जा सकती परन्तु संरक्षित वन में एेसा कोई निबन्धन 
नहीं है । 

(*) आरक्षित वन में वन सम्पदा का संरक्षण अपनी चरम सीमा पर रहता 
है । उसमे प्रत्येक कायं जो विशेष सूपसे अनुज्ञात नहीं है, अपराधदहै। इसके 
विपरीत, संरक्षित वन मे कोई कायं अपराध नहीं होता जब तके कि वह्‌ प्रतिषिद्ध 
नदही। । 
(आ) आरक्षित वनमे धारा २० के. अधीन अधिसूचना निकालने से पहले 
उसकी सीमाएं परिनिर्मित सीमा-चिन्हों द्वारा निदिचत कर दी जाती । इसके 
विपरीत संरक्षित वन में सीमांकन सस्तेढंगसे कर दिया जातारै। उसमें सीमा- 
चिह्न परिनिर्मित नहीं किए जाते । 

(अ) आरक्षित वन में किए गए अपराध सं्ञेय होते हैँ अर्थात्‌ उनमें अभि- 
युक्त वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सक्ता है । संरक्षित वन में धारा ३०(ग) 
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के अधीन प्रतिषिद्ध कार्या से सम्बन्धित अपरधों से भिन्न अन्य सव अपराध असज्ञय 
होते है । | 

(1) आरक्षित वन में किसी व्यक्तिद्वारा किया अतिचार अपसध है परन्तु 
संरक्षित वन में यह्‌ अपसध नहीं है। 

(५४) आरक्षितं वेन मेँ किए मए अपरसधों कै सम्बन्ध में विचारण न्यायालय 
कोरावास, या जुसनाया दोनों दण्डो के अतिरिक्त वन को हुए नुकसान के लिए 
प्रतिकर देनै का निदेश दे सकता है) परन्तु संरक्षित वन के अपराधो के सम्बन्ध में 
प्रत्तिकर नहीं दिलाया जा सकता । | 


ध्याय ५ 
सरकार कौ सम्पत्ति से भिन्न वनं 
ओर भूमियों पर नियंत्रण 


वनो के प्रत्यक्ष लाभ ओर अप्रत्यक्ष महत्त्व के कारण सरकारको उन वनीं 
ओर बजर-भूमियो के संरक्षण का भी ध्यान रखना पडता है जो सरकार की सम्पत्ति 
नहीं । यदि उनके संरक्षण काध्यानन रवा जाएतो उ्के नष्ट होने के परिणाम- 
स्वरूप होने वले मृदाक्षरण तथा बाढ से अनेकों देशवासियों का जीवन सकट 
पड़ जाताहै। वर्षाऋतु की अनिष्टकारी बाढं अधिकांशतः सरकारी वनं के बाहुर 
प्राइवेट वनो तथा बंजर-भूमियों के कुप्रबन्ध या दुरुपयोग का परिणाम होती दहै। 
उनके हारा बहाई गयी सिटी तथा पत्थर, जलविद्युत्‌ परियोजनाओं मे विशाल 
धनराशि व्यय करके बनाए गए जलाशयो को भरदेते रहै, नहरों की सिचाई क्षमता 
कमकरदेते हँ ओौर नदियों के तटबन्धोंको तोड़ कर कृषिभूमिको नष्टकरदेते 
है । सारांश यहु है कि आरक्षितं तथा संरक्षित वनो के वाहर प्रादवेट वन ओर बंजर 
भूमयो का दुरुपयोग राष्ट्रीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है । अतः विधि बना 
कर उसका नियंत्रण आवश्यक है। 
सरकार को सम्पत्ति से भिन्न वन ओौर भूमियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में 
उपबन्ध 

धारा ३५- (१) राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना दाया किसी वन 
या बंजर-भूभिमें (क) खेतीके लिएभमि तोडना या साफ करना, (ख) ढोर 
चराना, या (ग) वनस्पति को जलाना या उते साफ करना, उस सूरत में विनियमित 
या प्रतिषिद्ध कर सकेगी निस्ते कि रेखा विनियमन या प्रतिषेध निम्नलिखित 
भ्रयोजनो मे से किसौ के लिए श्रावदयक प्रतीत होता है, अर्थात्‌ - 

(0 आधी, तेज वायु, लुढ्कते पत्थरों, बाढ़ ओर हिमानी से संरक्षण; 

0) पहाड़ी नू-मःगों की क्िखरो ओर ढलान जर चाटियों पर म्रदाका 
परिरक्षण, भूमि-स्वलन या खादर ओर वेगधारा कं बनने को -रोक्ना, या कटावं 
या उक्त पर बाल्‌, पत्थर या बजरी के जमावसे भूमिका सरक्षण; 

(1) ज्ञरनो, नदियों ओर तालाय से जलपति बनाए रखना; 

(1५) पथो, पुलो, रेलों जौर संचार के अन्य मगा का संरक्षण 

(४) लोक स्वास्थ्य का परिरक्षण; 

(२) राज्य सरकार एेसे किसी प्रयोजन के लिए संकमं, जते वह ठीक 
समक्षतो है, किसी वन या बंजर-भूमि में अपने व्यय पर बनवा सकेगी । 
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(३) जब तक किटेसे वनय भूमिके स्वामीको टम बात के लिए समा- 
हृत करने वाली सूचना नदे दीमर्ईहोकि तुम एसी सुचना मे विनिरिष्ट युक्ति 
युक्त कालावधि के अन्दर यह हैतुक दक्षित करो कि, यथारिथति, सौ अधिसूचना 
क्यो ने निकालौ ज्ाएया संकर्म क्योन बनाया जाए, ओर जव तक किं उसके 
अक्षिपं शौ, यदि कोहो, ओर किसी साक्ष्यकींजो वहु उनके समर्थनमें पेश करे, 
सुनवाई उस अधिकारी द्वारा नकीजाचकीहो जो उस निमित्त सम्यक्‌ स्प से 
नियुक्त किया गया है ओर राज्य सरकार उन पर विचारन कर चुकीहो, तब तक 
उपधारा (१) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी ओर न उपधाया 
(२) के अधीन कोई संकमं आरम्भ किया जाएगा । 
संशोधन 

पंजाब तथा हरियाणा संहोधन--पंजाब सरकारने १६९२ के पंजाब 
अधिनियम संख्या १३कीधारा ३ से भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ३५ 
के बाद नीचे लिखी नयी धारा अन्तःस्थापित कीटैः 

३५-ए-प्रादेट भूमि मे वक्षो के परिरक्ष ग आदि को विनियमित करने कीः 
कशष्ति--राज्य सरकार, धारा ७६ के अधीन नियम बनाकर, प्राद््रेट ग्रक्तियोंके 
अधिभोगमें की या उनकी भूमि पर खड वृक्षों के ग्ययन भौर परिरक्षण को, जिनके 
बारे मे भू-राजस्व से सम्बाध किसी विधि के अधीन तेयार करिए गए अधिकारोके 
अभिलेखों के अधीन हटाने की अनुज्ञा अपेक्षित है, विनियमित कर सकेगी । 

मध्य प्रदक्ष संशोधन--मध्य प्रदेश सरकारने १६५० के मध्यप्रदेश अधि 
नियम संख्या ३० कीधारारके द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ३५ 
मे तीचे लिखा संशोधन कियाहै: 

उपधारा (१) मे- 

(1) खण्ड (ग) के बाद नीचे लिखा नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए: 

(घ) वृक्षो भीर पौरो का काटना; ओर 

(1) खण्ड (1४) के बाद नीचे लिखा नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए: 

(1४-ए) वनो का विनाश निवारित करने के लिए ओर संरक्षण तथा विकास 
का संवधेन करने के लिए । 

टिष्वणी--इस धारा के अनुसार राज्य सरकारधारामें वाणित प्रयोजनोंके 
लिए प्राह्वेट वन या बंजर-भूमि में खेती के लिए भृमि तोडना या साफ करना, ढोर 
चराना या वनस्पति जलाना या साफ करना विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सक्ती; 
सके अतिरिक्त राज्य सरकार किसी एसे प्रयोजन के लिए क्िसौ वन यां वंजर-भूमि 
मेया उस परे कोई निर्माणं कायं अपने व्यय पर करासकतीटहै। इस प्रकारका 
विनियमन या प्रतिषेध विज्ञापित करने या निर्माण कायं कराने से पुवं यह्‌ आवश्यकं 
है किं सरकार भूमिक स्वामी को एक कारण बत्ताओ नोटिस.दे भौर भूमिके स्वामी 
कौ अपत्तिर्या सुनने तथा उन पर निणंय देने कं लिए कोई अधिकारी नियुक्त करे ४ 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्न वन भौर भूमियों पर नियंत्रण ७१५ 


हस धाराम प्रक्रिया बहत संक्षिप्त है । इरलिए कुछ राज्य सरकारों जपे गुजरात 
गौर महारष्टरने तो इसमें व्यापक संशोधन किए परन्तु अन्य राव्यों जैसे पंजाब, 
हरियाणा तथा मध्य प्रदेश ने थोडा ही संशोधन किया है। 

धारा ३९- (१) धारा ३५के अधौन किसी विनियम या प्रतिषेध की 
उपेक्ष! या जानबृक्च कर अवज्ञाकी दज्लामें फा, यदि उस धारा के अधीन होने वाले 
किसी संकमं के प्रयोजनाथं ठेसा अपेक्षित है, तो राज्य सरकार एसे वन या भूमिके 
स्वामी को लिखित सूचना के पवात्‌ ओर उसके अक्षेों पर, यदि कोई हो, विचार 
करने के पर॑चात्‌, उसे वन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर सकेगी ओर चोषितः 
कर सयेगी कि आरक्षित वनों से सम्बद्ध इस अधिनियम के सवं उपदन्ध या उनमे स. 
कोई उपबन्ध ठेसे वन या भूमिकोकाग्‌ हगि। 

(२) एसे वनयाभूमिके प्रबन्ध ते उत्पस्न हने बति शुद्ध लाम, यदि 
कोई हो, उक्त स्वाम कः वे दिए जाएगे । 
संशोधन 

मध्य प्रदेशा संशोधन - मध्य प्रदेश सरकारने १६५० के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम श्वख्या ३० की धारा३े के द्वारा भारतीयः वन अधिनियम, १६२७ मे 
निम्नलिवित संणोधन किया: 

धारा ३६ में उपथारा (२) के बाद नीचे लिखी .उपधाराएं जोड दी जा 

(३) शद्ध लाभ की गणना करने के प्रयोजन के लिए लेखा की तारीख तक 
वन के प्रवन्ध ओर कार्यो पर उपगत समस्त व्यय, प्रबन्वुं ओर कार्या पे प्रप्त समस्त 
आयमें से समायोजित किया जाएगा । 

(४) उपधारा (३) के प्रयोजनों कं लिए- 

(क) समस्त आय के अन्तगंत, वन या उसकी वन-उपज के करे में किए गए 
वन अपराधो, जो वनस्वामीनेन किए हों, से सम्बद्ध अधिहूरणया समपहरणोके 
अगम, जिनमें से देसे आगमो मे से भेदियों ओर अधिकारियों को दिए गए पुरस्कार, 
यदि कोहो, की कटौती कर दी गई हो, अति रहै । 

(ख) समस्त व्यय कं अन्तर्गत-() सरकार को संदेय पयंवेक्षण प्रभार के 
बदले मे समस्त आथ के २० प्रतिगत के बराबर रकम, () रसे वन याभूमिको 
प्रबन्ध मे. लेने की तारीख के बाद वेन स्वामी द्वारा हटायी गयी किसी वन-उपज या 
लिए गए किसी फायदे का भूत्य, (0) वनं विभाग के कम॑ंचारी वृन्द के वेतन ओर 
भत्तो पर उपगत प्रबन्धं का खचं, ओर (1४) एसे आनुषंगिक व्यय जो अवहृत या 
समपहूत वन-उपज या वस्तुओं के संग्रहण, परिवहन, ओर विक्रय पर .उपगत किए 
गए हो, अगे । 

िष्यणी--हस धाराम, राज्य सरकारको यहशक्तिदी ग्ईहैकि यदि 
कोई भूमि कास्वामी धारा ३५.क अधीन लगाए गए किसी विनियम या प्रतिषेध की 
उयेक्षा फा जानबरञ्च कर अवज्ञा करे यायदि उसधारा के अधीन क्तिए गए किसी 
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संकमं के प्रयोजन कं लिए अपेक्षितहोतोरएेमेवेनया भूमिके स्वामी को लिखितं 
सृचना देने भौर उसकी अपत्तियों पर विचार करने के बाद उसे अपने नियंत्रण 
ले सकती है भौर आरक्षित वन के प्रतिबन्ध उस वनया भूमि पर लगा सकती है। 
जन एसा प्रबन्ध किया जाताहैतो उ प्रबन्धे से होने वाला शुद्ध लाप, यदि कोई 
हो, भूमिकेस्वामीकोदे दिया जाता है । मूल अधिनियममे शद्ध लाभ कं अकलन 
की रीति नहीं बतायी गयी है । अतः मध्य प्रदेश सरकारने एक नई उपधारा जोड़ 
कर शुद्ध लाभ के अकलन की रीतिका वणेन कियाहै)' 

धारा ३७--(१) इस अध्छाय के अधीन रेते किसी मामले मे, जिसमे किं 
राज्य सरकार यहं सम्षती है कि यन या भूमिको वन अधिकारी के नियंज्रणमें 
रखने के बजाय उपे लोक प्रयोजन फे लिए अजित कर लिया जाए, राज्य सरकार 
भूमि अजंन अधिनियम, १८९य दारा उपबन्धित रीति से उसे अजित करने के लिए 
कायदाही कर सकी ! 

(२) धारा ३५ के अधन किसी अधिसुचना में समाविष्ट वन या-भूमिका 
स्वामी, उस्‌ अधिसूचना कौ तारीख से अन्यन तीन वषं या अनधिक बारह देष क 
अस्दर किसी भौ समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ठेसा वन या भूमि लोक प्रयोजन 
कं लिए अजित किया जाए ओर राज्य सरकार एसे वन या भूमि को तदनुसार अजित 
कर लेगी । 

धारा ३८-(१) किसी भूमि का स्वामी, था यदि उसके एक से मधिकं 
स्वामीदहै, तो उनम्रशोमेंसे कुल लिलाकर कम से कम दो-तिहई श्रो क स्वामी 

इस दष्टिसे कि उस भूमिपरवनोंकःरोपणया संरक्षण किया जाए, कलक्टर 
को अपनी इतत इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सका या कर सकमे-- 

(क) कि हमारी ओरसे देसी भूमिका अरक्षित या संरक्षित कनके रूप 
मे प्रमन्थ वन अधिकारी द्वारा रेमे निबन्धनों पर कियानए जो परस्पर करार 
पाट्‌ ज्‌, या | 

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उनमें से कोई उपबन्ध रेसी भूमि 
कालान्‌ कर दिए जाएं, 

(२) दोनों मे से हर अवस्था मे, राज्य सरकार, ठेसी भूमि को इस अधिनियम 
के एसे उपबन्ध राजपत्र मे अधिसचना हारा लग्‌ कर सकगी, जिच्हं व्ह ठेसी भूमि 
कौ पर{स्थित्तयों मे उचित समक्षती हो ओरजो आवेदकों दारा गांछ्ति हों) 

टिप्पणी-जव इस धारा के अधीन.किसी भूमिका स्वामी कलक्टर्‌ कौ 
लिखित अम्यावेदन करता है ओर उस प्र कायंवाही करते हुए राज्य सरकार 
आरक्षितं वन के उपबन्ध लागू करने के आश्य से अविसूचना निकालती है तो उस भूमि 
पर वन अधिनियम के अध्याय रेकी धारा २२ से पहले की समस्त धाराएं तत्कालं 
लागू हो जाती । इसके लिएघारा २० के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की 

भी आवश्यकता नहीं है । गोला हो बनाम सन्राट वादे (ए० आर्ई० आर० १६४६ 


सरकार को सम्पत्ति से भिन्न वन ओर भूमियों पर नियंत्रण 


७. 


धटना ४५१) मे अभिनिर्धारिति कियागयाकरि धारा ३८ के अधीनं निकाली गयी 
अधिसूचना में यह मान किया जाताहै कि वन अविनियमकी धारारेसे धारा 
२१ तक अनुपालितहो चुकी हँ ओर इसलिए उत्त अधिसृचना कं निकलने के ब्राद 
उस भूमि पर किए गए अपराधोकेवारेमे धारा २६९के अधीन कायंवाहीकी 
जा सकेती है । यह्‌ घरां इण्डिया एक्ट १६३५ के भी अधिकारातीत नहीं है क्योकि 
यहु धारा किसी स्वामी को किसी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करती । स्वामी 
के सम्पत्ति के अप्रिकार बने रहते हँ भौर वह्‌ उस भूमि का केवल प्रबन्ध वन अधि- 
कारीदढारा किए जानेका अनुरोध करताहै। 

संशोधन 


पंजाब तथा हरियाणा संशोघन-- १६६२ के पंजाब अधिनियम संख्या १२ की 
धारा ४ के अनुसार मूल अधिनियमकी धारारे८की उपधारा (१) में उन अंशो 
मेसे कूल मिलकर कम से कम दो-तिहाई अंशो के स्वामी" शब्दो के स्थाने पर “उन 
अंशोमेसे बहुसख्यक अंशो के स्वामी" शब्द प्रतिस्यापित किए गए है, 

हिमाचल प्रदेश संशोधन हिमाचल प्रदेश सरकारने १६६८ के हिमाचल 
परदेश अधिनियम संख्या २१ कीधारा ३ के अनुसार मूल अधिनियमकी धारा ३८ 
मे नीचे लिखा संशोधन कियाहैः 

धारा रे८ कौ उपधाया (१) में उनअंशोमेसे कुल मिलाकर कमसे कम 
द-तिहाई अंशो कं स्वामी' शब्दो के स्थान पर “उन अंशौ में से बहुसंल्यक अंशैः के 
स्वामी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं | 

उत्तर प्रदेश संशोधन-- उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम, १६५६ जैसा कि वह्‌ इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम, १६६० तथा इण्डियन्‌ फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९६४ 
से संशोधित हृजदहै, केद्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की घास ३े८के 
बाद दविदारोके व्नोँके नियंत्रण के सम्बन्धे मे निम्नलिदित नया अध्याय -ए 
जोड़ाहै। 


३८-क-- इस अध्याय में, जव तक कि कोई बात विषयया सदभस विष्द् 
न हो-- 

(क) दवेढार से किसी भूमि के सम्बन्धमे उसभूमिकाया उसमे किसी 
पट्टे या उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मुलन ओर भूमि सुधार अधिनियम १६५० कं 
प्रारम्भ से पुवं निष्पादित किसी अनृज्ञप्ति के अधीन याजरिए या द्वारा याकरसी 
अधिनियमिति, जिसमे उक्त अधिनियम सम्मिलित है, के अधीन या अनुसार अजित, 
स्वामित्व मे लाया गया; व्यवस्थापित या कन्जे मे लिया गया किसी टित का हूकदार 
हनि %। दावा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है । 

(ख) वन से वह भू-भाग जो वृक्षो, ज्ञाडियो, क्षुपाओं या काष्टीय वनस्पति 
चह वहं प्राकृतिकं उपज की हो या मानव अभिकरणद्वासया रोपितहयै ओौरजं 


९७८ भारतीय वन अधिनियम मीमा 


मानव प्रयलनों से या उनके विना अस्तित्वमेहोयाबेनायी रखी जा.रही हौ, से 
आच्छादित हो या ठेस भू-भाग. जिस पर एेसी उपज का इमारती लकड़ी, ईधन, वन- 
उपज के प्रदाय पर या चरागाह्‌ सुविधाओं पर या जलवायु, सरित बहाव, कटाक से 
भूमि का संरक्षण या अन्य दे विषयों पर प्रभाव डालना संभाव्य है, अभिप्रेत है मौर 
इसके अन्तगत-- 

(1) किसी वन के वृक्षों के टठो से आच्छादित भूमि 

(४) भूमि जो किसी घन का भाग हो या उसके अन्दर स्थित हो या जुलाई 
१६५२ के प्रथम दिन पर किसी वनकाभागथीया किसी वन के अन्दर स्थित थः; 

(1) किसी वन कै पाश्वंस्थ या अन्दर स्थित एेसी चरागाह भूमि, जल-भरी 
चेती योग्य या चेती के अयोग्य भूमि, जो राज्य सरकार द्वारा वन घोषितकी जाए 
आएंगे 1 

(ग) वन-भूमि से वन से आच्छादित या.वनके रूपमे उपयोग मे लायौ 

जाने के लिए आशयथित भूमि अभिप्रेत है; गौर 

(घ) विहितं से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वःरा विहित अभि- 
म्ेत है । 
तोडना या साफ करना, आदि विनियमित या प्रतिषिद्ध करने को शक्ति 

३८-ख--(१) राज्य सरकार राजपत्र मेँ अधिसूचना द्वारा (किसी दावेदार 
की भृमि परया उसमें स्थित्त) किसीवनमें (क) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के 
लिए भूमि का तोडना या साफ करना; (ख) वनस्पति का जलाना या साफ करना; 
(ग) किसी वृक्षका परितक्षग करना, छेवना या जलानाया किसी वुक्ष की छाल 
उतार डालना; (घ) वृक्षो का छना या पोलाडं करना; (इ) वृक्षो की कटाई, चिराई 
संपरिवतित करना या हटाना उस सूरत मेँ विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी 
जिसमे कि ठेसा विनियमन या प्रतिषेध (\) वनो गौर वृक्षोके संरक्नगके लिए; या 
(7) चरगाह के सुधारकेलिए;ःया (आ) चरे, इमारती लकड़ी या इषन के प्रदाय 
को बचाए रखे, उसमें वृद्धि करने मौर उसके पितरणके लिए; या (1४) कटाव से 
भूमि केसंरक्षणके लिए; या (४) जनसाधारण के हितसाधन करनेके लिए 
सानेश्यक प्रतीत होता है । 

(२) जब तक कि भूमिकेदविदार को इस बात के लिएसमाहूत करने 
चाली सूचना न देदीगई होकितुम एेसी सूचना में विनिर्दिष्टं युक्तियुक्त, 
चौदह्‌ दिन से अन्यन ओर तीर से अनधिक कालावधि के अन्दर यह्‌ हैतुक दशित 
करो कि एेसी अविसुचनाक्यो न निकाली जाए ओर जवं तकं कि उसके आक्षे की, 
यदि कोई हो, ओर किसी सक्ष्यकौ जो वह्‌ उसके समयेन में पैश करे, सुनवाई 
प्रथम वं के सहायकं केलक्टर से अनिम्न पक्निके उस अधिफारीद्वारानकीजा चुकी 
ङो जो उस निमित्त नियुक्त क्रिया गया है जौर राज्य सरकार उन पर विचरन कर 
चुकी हो, तव तक उपधारा (१) के अधीन कोई अपितूचना नहीं निकाली जाएगी । 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्न वन ओर भृमियों पर नियंत्रण ७९ 

(३) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (१) के अधीन या तो किसी विशिष्ट वन 
के वारे मे या किसी क्षेत्र मेँ स्थित सव्र वनोंके बरे में सामान्यतः अधिसूचना 
निकालना विधिपुर्णं होगा । ` | 
आपात मामलों में प्रतिषेध या विनियमन 

३८-ग- जहा कि किसी वन या किसीक्षेत्र के सामन्यतः सब वनो कै बरे 
मे धारां ३८-खं के अधीन अधिसृचना निकालने क्रो प्रस्ताव है ओर राञ्य सरकार 
-का समाधान हो गयाहै कि उक्तधारा की उपधारा (१) के खण्ड (क) से खण्ड (ड) 
भँ उल्लिखित सब कार्यां याउनमेसे किसी कीर्यके करने को निवारित करने के 
लिए तुरन्त कायंवाही आवश्यक है तो वह्‌, राजपत्र मे अधिसूचना दारा, ठेसे कायं 
का, सिवाय जपे ओर जिस रीति से विनिदिष्ट किया जाए, उस वन के या, यथास्थिति, 
-उस क्षेत्र मेँ स्थित सामान्यतः सब वनो फे बारे मे, जेसा कि विनिर्दिष्टः क्रिया जाए, 
करना प्रतिषिद्ध कर सकेगी ओर तदुपरि, कोई व्यक्ति, किसौ दवि, अधिकार, करार, 
रूढि, प्रथा या प्रतिकृल विधिके होते हुए भी, उक्त कार्यो मेसेकोईूकायं एसे वन 
या वनो मे अधिसुचना की तारीख सेः छह मास्त के अवसान तक ओर जवबतक कि 
धारा ३८-ख की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचना के अनुसरण मे फाइल किए 
गए आक्षे, यदिकोरईहो, कौ सुनवोर्ईनदहो गई हो ओर उन पर राज्य सरकारने 
विचारन कर लिया हो, नहीं करेगा। 
सूचना की तमल 

३८-घ--घारा ३८-ख की उपघारा (२) के अधीन सुचना- 

(क) एकं व्यक्ति (निगम, फर्म या व्यर्विति-निकाय नहीं) पर प्रभावे डालने 
वाली अधिसूचना की दशार्मे, उस व्यक्ति पर (८) उसे सूचना वंयक्तिक सूपंसे 
परिदानं या निविदान करके; थौ () रजिस्टरीकृत इक से; या (17) जहाँ किं वह्‌ 
व्यक्ति पाया नही जा सकता, सूचना की एक अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुम्ब के 
केसी वयस्क पुरुष सदस्य. के पास छोडकर या उस परिसर के जिसमें वह्‌ अन्तिम बार 
रहा हुजा या कारोबार करता हभ या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कामकरता 
इमा जाना" जाता है, किसी सहजदृश्य भाग मे चिपकवाकर 

(क-क) किंसी निगम, फमं या व्यक्ति-निकाय पर प्रभाव डालने वाली अधि- 
सूचना की देशा मे, मेनेजर, प्रमुख अधिकासै, या उसके अभिकर््ता को खण्डं (क) 
मे उपबगधित रीति से तामील की जाएगी; ओर 

(ख) किसी क्षेत्र के सब वनो से सम्बन्धित साधारण प्रकृति कौ अधिसचना 
के बारेमे, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा तामीलकी जाएगी ओर जब तकं कि 
राज्य सरकार एेसानिदेश नदे, दषेदारों पर व्यक्तिगत रूप से सूचना तामील 
करना आवदयक न होगा । | 
` वन्‌ अधिनियम १९६२७ कौ धारा ३६कालाग्‌ होना 
३८-ड--धारा ३८-ख या धा ३८-ग के अधीन अवपिसुचित्त किसी विनियमन 


# 2 भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


या प्रतिषेष को धारा ३६ के उपबन्ध, यथ(आवद्यक परिवतंन सर्हित, लागू होगे । 


नास्ति 

३८-च--जो कोई व्यक्ति किसी वन मे जिसके बारे मं धारा ३८ या 
धारा ३८-ज के अधीन अधिसूचना निकाली जा चकौ है, 

() खेतीया किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि तोड़ेगाया साफ करेगा, 
वनस्पति जलाएमा या. साफ करेगा, किसी वृक्ष को परितक्षण करेगा, सेवेगा,. 
जलाएगा, छंटिगाः, पोलाडं करेगा, गिराएगा, कषिगा, चीरेगा, संपरिवतित करेगा या' 
हटाएगा, या किसी वृक्ष कौ छाल उतार इउलिमा या धारा ३८-ज कौ उपधारा 
(४) मे अन्तविष्ट उपबन्धों के उल्लंघन में पुवक्ति कार्यो मे से कोर कायं करेगा,या 

(५) रेमे वन को अग लगाएगा या उसके फल जानेको रोकने के लिए 
युवितियुक्त-पुणं वविधानी ब्रते बिना आग जलाएगा, या 

(४) पशुभों को एसे किसी वृक्ष को नूकसान पहुंचाने देगा, 

वह्‌ उस अवधि के कारावासमे, जो छह मास तक की हौ सकेगी या जुमति' 
सेयादोनों से दण्डित किया जाएगा) 


व्थावृति 

३८-द--धारा ३त-ख, धारा २ेत-गया धारा रेप्-घओरधास इत्-जद्रास 
भ्रदत्त शक्त्या इस अधिनियम के किती अन्य उपबन्ध के अधीनयां उसकेद्राया किसी 
प्राधिकारी को प्रदत्त किन्हीं अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका 
अस्पीकरण करने वाली होगी । 


मबन्ध ग्रहण करने कौ शक्ति 


३८-ज-- (१) जव कभी राज्य सरकारको किसी विशिष्ट वन या वन-भूमि 
के प्रबन्ध ग्रहेण करना लकंहितमे या उरुके उचित प्रबन्धे का सुरक्षित करने के 
लिए, विशेषकर वन के रूप भँ उसके योजनच््ध विकासको सुनिद्वितकरनेकी दृष्टि 
से आवश्यक या समीचीन प्र्तत होत्ताहै तो वह्‌, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 
उवत संब प्रयोजनं के या उनमेसेकुके लिए पन्द्रह वषं से अनधिक एेसी काला- 
वधिकेलिएजसी कि अध्सूचनामें विनिदिष्टकी जाए, एेसा कर सकेगी) 

(२) उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना उस समय तक नहीं निकाली 
जाएगी जव तक-- 

(क) वन अधिकारी हाया वन या वन-भूमि के, यथास्थिति, दावेदारया 
स्वामी या भू-घुति-धारक (600८९ 1010) को उचित अवसर देते हए यह सूचनान 
दे दी गर्ईहोकि वह्‌ सूचनामे विनिदिष्ट कालावधि, जो सूचनाकी उस पर तामील 
की तारीख से चौदह दिनसेकमन हो, के अन्दर यह्‌ हैतुक दशित. करे कि उसमे 
विनिरिष्ट वन या वन-भरमि का प्रबन्ध क्यों नत ग्रहण कियाजाष; ओौर 

(ख) आक्षेपो, यदिकोई हो, की सूनवाईहो चकीहो भौर वतन अधिकाये 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्न वन गौर भूमियों पर नियंत्रण ८१ 


ने उन्हँ विहित रीति से निवटादियाहो। 

(२) उपधारा (२) मे निर्दिष्ट सूचना संपृक्त व्यित परवारा रे८-वके 
उपबन्धो के अनसार तामील की जाएगी । 

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट सूचना की त्ामील के बाद कोई व्यक्ति 
एमे वेन या वन-भूमि पर या उसके बारे मेँ निम्नलिवित का्योँमेंसे कोई कायं, 
अर्थात्‌- (क) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का तोडना या साफ करना; 
(ख) वनस्पति को जलाना या उसे साफ करना; (ग) किसी वृक्ष का परितक्षण 
करना, छेवना या जलाना या उसकी छाल उतार डालना; (ष) वृक्षो का छोटा या 
पोलाड करना; (इः) वृक्षो का गिराना, काटना, चिराई करना, संपरि्वत्तित करना 
या हटाना, उस समय तके वन अधिकारी की अनज्ञासे होने के सिवायनतोकरेणा 
यानकरने देगा या किया जाना कारित करेगा, जब तक- 

(1) उपधारय (२) के खण्ड (क) के अधीन आक्षेपो के फाइल किए जाने की 
दशामे, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन उनको निवटा न दिया गयाहौ ओर 
तत्पर्चात्‌, जब तके कि अशक्षेपों को अनृज्ञातन किया याहो, छह मास की अति 
रिक्त कालावधिं का अवसाने या उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन 
जोभीपहलेहो, नहो गयाहो। 

(1) उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन आक्षेपो के फाइल न किए जाने 
कौ दशा मे, उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन या सुचना की तामीमन 
की तारीख से छह मास का अवसान, जो भी पहुलेहो, नहो गया हो। 


धारा ३८-ज के अधीन अधिस्‌ चना के परिणाम 

२८-क्ष--उस वेन या वन-भूमि के बारे मे जिसके लिए धारा ३८-ज के अधीन 
अधिसूचना निकाली जा चूको है, राज्य सरकार- 

(1) अधिसुचना की तारीखे से उसमे उल्लिखित प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करने के लिए यथास्थिति, उस वन या वन-भूमि को एक वन अधिकारी के भार 
साधन मे रख देगी ओर तदुपरि धारा ५ के उपबन्ध, यथास्थिति, एसे वेन या वन- 
भूमि को, यथावश्यक परिवतेन सहित, लागू होगे, ओर 

(7) यथास्थिति, वन या वन-भूमि के दावेदार या स्वामी या भूधूतिधारक को 
अधिसूचना की तारीख से प्रास्म्भ होकर धारा २३०८-ठ के अधीन उसकी निमूक्ति 
की तारीख तकं की कालावधि के लिए उसकी प्रोद्भावी आय मे से प्रबन्ध के 
खचं के लिए उसका बीस से अनधिक एेसा प्रतिशत, जो विहित किया जासकेमा, 
ओर राज्य सरकार द्वारा उसके विकास परग्यय की शई रकम,यदिकोर्ईहौी,को 
घटाने के बाद अतिरेष, यदिकोईहो, देने की दायी होगी भौर संदाय करेगी ।. 
राज्य सरकार के कन्जे में पहले से ह होने वाले वन कं बरे मे संदाय 

२८-ग-- एेसे वन के मामले मे जिसका कन्जा राज्य सरकारने दण्डिन्‌. 


८२ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


फरिस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधने) अधिनियम, १६६० कै प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रहेण कर 
लिया था ओर जिसका प्रबन्ध धारा ३८-ज के उपबन्धों के अनुसार ग्रहण किया 
गया है, सज्य सरकार, अपने ओर्‌ सम्बद्ध व्यवितके वीच इसके प्रतिकूल संविद्‌ के 
अभाव मे,कन्ने की तारीख केप्रारम्भते लेकर उक्तधासयाके अधीन अधिसूचना 
निकाले जाने तक की कालवधि केलिए, धारा रेत-ज्ञ (॥) के अनुसार उससे 
प्रोद्भावी आय के अतिशेष देने का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, रूढि, प्रथा 
मे अन्तविष्ट किसी बात या संविदाके प्रतिकूल होते हुए भी, इस तरह जिम्मेदार 
होगी मानों किं पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध सव तात्विक तारीखो पर प्रवृत्त थे 
ओर से वन का प्रबन्धं उसका कञ्ञा ग्रहण करने की तारीख को हाथमे ले लिया 
गया था। 
इस अधिनियम के अधीन हाथमे लिए गए वनया वन-भूमि के अन्दर 
स्थित क्षेत्रो में खेती करने की अनुज्ञा 

३८-ट८-(१) उस व्यक्ति के, जिसका यथास्थिति, वन या वन भूमि धारा 
दृ८-ज के अधीन ग्रहण कर लिया गया है, अदन देने पर यदि राज्यसरकारका 
समाधान हो जाता है कि एेसाकरना लोकहितमें दहै तो वहु उसे, यथास्थिति, एसे 
वन या वन-भूमिके पूरे क्षेत्रफल के पांचवे भाग से अनधिक देसे भाग पर भौर उसके 
प्रबन्ध की.कालावधिसे परेन होने वाली एेसी कालावधि, जिसे अनुज्ञा प्रदान करने 
वाले अदेश में विनिदिष्ट किया जाए, के लिए खेती करना अनुज्ञात कर सकेगी | 

(२) उपधारय (१) के अवीन आवेदन, यथास्थिति वन या वन-भूमि के भार 
साधक वन अधिकाय को निवेदित कौ जाएगी, जो उसे अपनी सिफारिश के साथ, 
राज्य सरकारको भेज देगा । 

(३) उपधारा (२) के अधीन दिए गए अवेदन पर राज्य सरकार का 
विनिहचय अन्तिम होगा ओर किसी न्यायालय में प्रर्नगत नहीं किया जाएगा । 


किसी वन था वन-भूमि की प्रबंध से निमुक्ति 

३८-८ .राज्य सरकार, किसी भी समय, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, यथा- 
स्थिति, किसी वेन या वेन-भूमि कये, जिसको प्रबन्धं उसने धारा ३८-ज के अधीन 
ग्रहण किया था, अपने प्रबन्ध से निर्मूक्त कर सकेगी ओर तदूषरि, यथास्थिति, वह 
वन या वन-भूमि रज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन नहीं रहेगी ओर अधिसुचनामें 
विनिदिष्ट निमुंक्तिकौ तारीख से, यथास्थिति, उस वन या वन-भूमि के बारे मे राज्य 
सरकार का दायित्व समाप्तहो जाएगा । 


नियम्‌ बनने कौ श्क्तियां 


३८-ड-(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने 
के लिए राजपत्र मे पूवं प्रक।शन के परच।त्‌ नियम बना सकेगी । 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्न वन ओर भूमियों पर नियंत्रण ८३ 


(२) विशेषतः ओर पुरव॑वर्ती शवित की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डले 
बिना रेमे नियम--(क) उन मदो कौ जिनके लिए भौर उन रीतियों को जिनमें प्रबन्ध 
करा भ्यय परिकलित किया जाएगा, विहित कर सकंगे; (ख) इस अधिनियम के अधीनं 
अक्षिपं की सुनवाई तथा निबटारे की प्रक्रिया विहित कर सफ; (ग) इस अधि- 
नियम के अधीन ग्रहण किए गए वन या वन भूमिं के प्रबन्ध या विकास का ढंग विहित 
कर स्के; (घ) धारा ३८-ट के अधीन अविदन के प्ररूप को ओर उन विशिष्टियों 
फो, जो उसमे अव्य दी जानी चाहिए, विहित कर सकंगे; ओर (ङ) एसे किसी अन्य 
भरामलौँ को विहित कर संगे जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जते हँ या 
विहित किए जा सकंगे ¦ 

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ 
यथाशक्य शीघ्र, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र चल रहा 
हो, लौदह्‌ दिनि कौ कुल कालवधि के लिए, चाहे यह एक सत्रमेहो या एकमे अधिक 
ञनृक्रमिक स्रो में हो, रखा जाएगा ओौर जब तक कि कोई पर्चातुवर्तीं तारीख नियत 
तकी गरदहौ, राजपत्रमे प्रकाशन की तारीखसे, पपे उपान्तर या बातिलकरण 
(वपण्दा) के अध्यघीन रहते हए जो विधान मण्डल कै दोनों सदन करमे के लिए 
सहमत हँ, प्रभावी होगा; किन्तु रसे कि एेसा कोई उपन्तर या बातिलकरण उन 
नियमों के अधीन पुवंतन की गई किसी बात कौ विधिमान्यता प्र प्रतिकल प्रभाव 
डाले बिना होगा । 

दिष्यरणी-- उत्तर प्रदेश सरकार दवारा जोड़ा गया अध्याय भ-एदो बार में 
अधिनियमित हआ है । इसकी ३८-क से लेकर ३८-छ तक धाराएं १९५६ में ओर 
३८-ज से लेकर ३८-ड तक धाराएं १९६० मे अधिनियमित हुई हँ। सन्‌ १६६४ 
भी इसमे कृ संशोधन किए गए । महैन्रलाल जेन बनाम उत्तर प्रदेश राउ्यवाद 
(ए० आईऽ आर० १६६३ सु० को० १०१६) में मभिनिर्धारित किया गया कि इस 
अष्याय की धारा ३८-क से लेकर धारा ३८-छ तक आरक्षित वन सम्बन्धी उपबन्धों 
की अनुषंगी या सहायकंर्ह गौर अध्याय २ की कायेवाहियों के लम्बित रहने के 
दौरान अध्याय २ में अन्तविष्ट नियंत्रण कौ शक्तियों के अलावा अत्तिरिक्त शक्ति प्रदान 
करतीर्है। 

धारा ३८-ख का यह्‌ उदेश्य नहीं है कि राज्य सरकार या वन अधिकारी 
निस्कुश बन जावे ओर भूमिके दवेदायों के न्यायोचित कार्योयावन की वनववंनीय 
आवश्यकताओं की अवहेलना केर किसी वन पर पणं प्रतिषेध असीमितत अवधि के लिए 
लगा दे । इस धारा का उहश्य तो केवल इतना ही है कि दविदासे को वन कों क्षति 
पहूंाने या नष्ट करने से रोका जा सके ओौर इसके लिए केवल वही प्रतिषेष लगाने 
चाहिए, जो अत्यन्त अवश्यक हों । प्रतिषेध असीमित अवधि के लिए नहीं होने चाहिए 
क्योकि कुछ समय के प्रतिषेध के बाद वन की दशा सुधर जातीहै भौर वह्‌ अपने 
स्वामी को कुछ वन-उपज दे सकता है । रामचन्द्र त्रिपाठी बनाम ° एफ ० गो० 


द भारतीय वन अधिनियम भीमासा 


दुद्धी, भिर्जावु€ वाद (ए० आई० आर ० १९९३ इलाहाबाद ४८०) मे अभिनिर्धासिति 
श्रिया गया कि यदि सामान्य नियम कौ अवहेलना कर राज्य सरकार या उसके वन 
अधिकारी यह सोचे विना कि विनियमन किया जाएया प्रतिषेध या उस्र धारा में 
लिखे प्रथोजनों के लिए कौनसे प्रतिषेध आवश्यक ओरवे कितने समयके लिए 
होने चाहिए, पुणं प्रतिषेध असीमित अवधि के लिए लगते हँ तो एसी अधिसूचना 
धारा ३८-ख के उपबन्धों के अधिकारातीत है ओौर अपखण्डित कौ जानी चाहिए 
क्योकि वहं संविधान के अनुच्छेद १६(१)(च) कै अधीन मौलिक अधिकारे पर 
अयुक्तियुक्त मिर्बन्धन अधिरोपितं करती है ओर यह्‌ एसी स्थिति है जो वन अधिनियम 
की धारा ३८-ब के उपबन्धों हारा अनुष्यात की ग प्रतीत नहीं होती । 


श्रध्यार्य ६ 


इमारती लकड़ी ओर अन्य वन-उपज 
पर शुल्क 


यद्यपि अयिकांश वन, उनकी इमारती लकड़ी या अन्ध वन-उपज राज्य 
सरकारों की सम्पत्ति हैँ तथापि भारतीय वन अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
को कुछ परिस्थितियों में इमारती लकड़ी त॒था अन्य वन-उपज पर शुल्कं लगाने की 
शित है । 
शुल्कं सम्बन्धौ उपबन्ध 


धारा ३९-(१) कन्द्रीय सरकार एसी रोति से, एसे स्थानो मे ओर एसी 
दरों पर, जेसी वहु राजपत्र मे अधिसुचना हारा घोषित करे, उस सब इमारती 
लकड़ी या वन-उपज पर शल्क उद्गृहीत कर सकगी-- 

(क) जो उन राज्य क्षेत्रों मे, जिन पर इस अधिनियम का विस्तारदहै, पदा 
को जाती है मौर जिसके विषयमे सरकारको कोई अधिकारप्रप्तहै, था 

(ख) जो उन राज्यक्षत्रं के, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, बाहर 
के किसी स्थानसे लायी जातीहै, 

(२) एके हर मामले मे, जिनमे एसे शल्क की बाबत यह्‌ निदिष्ट 
किया गया है कि बहु मृत्यानुसार उदगृहीत किया जाए, क्य सरकार वसी ही 
अधिसृचना हारा, वह्‌ मूल्य नियत कर सकगो जिस पर एसा शल्क निर्धारित होगा । 

(३) इमारती लकड़ी या अःय वन-उणल पर जो शुस्क उस समय, जब वह्‌ 
अधिनियम किसी राज्यक्षे्र में प्रवत्त दता है, राज्यसरकार के प्राधिकार के अधीन 
उसमे उदगृहीत होति है, उन सब मये बाबत यह समन्षा जाएगा किं वे इस अधिनियम 
के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत होते ह भौर सम्यक्‌ सूप से उदुगृहीत होते रहे रहै । 

(४) जवं तक कि संसद द्वारा प्रतिकूल उपदन्ध नहीं किया जाता, राज्य 
सरकार इस धाय में किसी बात क होते हृए भो किसी शुल्कं को लगातार उदृगृहीत 
कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूवे इसधारा क उस समय प्रबुत्त रूप 
मे विधिप्‌णतः उदगृहीत करती थी ; 

परन्तु इस उपधारा कौ कोई बात एसे किसी शत्क का उद्ग्रहण प्राधिकृतं 
नहीं करतो जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य बन-उपज भौर राज्य के बाहर कं 


ध भारतीय वन अधिनियम मौ्मासा 


स्थान की समरूप इमारती लकड़ी य अन्य वन-उपज कं बीच पृवंकथित के पक्षम 
विभेद करता है याजो राञ्य के बाहर किसी स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य 
वन-उपज के मामले मे, किसी एक स्यान कौ इमारती लकड़ी या अन्य वनउपज ओर 
अन्य स्थान कौ समरूप इमारती लकड या वन-उ पज क बीच विभेद करत है । 

धाया ४०--इसं अध्यायकी किसी बात की बावत यहु न'समङ्षा जाएगा कि 
वहु उस राशि को, यदि कोहो, जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर 
कथ-घन या स्वामिस्व के रूप भेंप्रामायं है, सीमित करतीहै, भलेही बह एसी 
इमारती लकड़ी था उपज के अभिवहन के दौरान उस्‌ पर उस रीति से उद्ृगृहीत 
होता हो जिसमें शुल्क उद्गुहीत होता हो । 

टिष्यणी-धारा ३६ के अधीन केन्द्रीय सरकार राजपत्त मं अधिसूचना दवाय 
घोषित रीतिसे, स्थानोंपरओरदरोसे उस सब इमारती लकंडी यां वन-उपञं पर 
शल्कं उदगृहीत कर सक्तीदहैजो (1) उन सज्यक्षेत्रो मे जिन पर अधिनियम का 
विस्तारहै, पैदाकी जाती है ओर जिसके विषयमे सरकार को कोई अधिकार प्राप्त 
है, या (11) उन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर अधिनियम का विस्तारे, बाहर के स्थान 
से लायी जाती है। लाल शदश्चाह्‌ बनाम सश्राट वाद (ए० आई० आ₹० १९२५ 
लाहौर २२५) मे अभिनिर्धासितिकियागयाहैकि धारा ३९१) मे इमारती लकड़ी या 

अन्य वन-उपज के निम्नलिखित दो निष्चित वं निदिष्ट हँ--(क) जो भारतम पैदा 

होती है ओर जिसके सम्बन्धे मे सरकारको कोई अधिकार, तथा (ख) जो भारत 
के सीमान्तोंके बाहर किसी स्थनसेभारतमेंलायीजातीहै) इस धायस के खण्ड 
(ख) मे पद लायी जाती है" महत्वपुणं है । सस्नाट बनाम कादरभाई पसक अली बोहर 
वाद(ए० आई० आर० १६२७ मुम्बई ४८३) मे अभिनिर्धारित किया गया है कि खण्ड 
(ख) उस व्यक्ति से शुल्क उदग्रहण करना भनुध्यात करता है जौ किसी विदेशी स्थान 
से इमारती लकंडी को वास्तव मे उत्त स्थान पर लाया जरह शल्क उदुग्रहृणीय है गौर 
यदि कोई व्यक्ति तथ्यत्तः उस विदेशी स्थानसे नहीं लाया या उसने उसे लाने के 
षडयंत्र मे भाग नहीं लिया तो उसके पास कौ इमारती लकड़ी पर शुल्क उदुग्रहुणीय 
नहीं है । 

धारा ३६(२) केद्धीय सरकार को यह शक्ति देती है कि जिन मामलों में वहं 
मूल्यानुसार शुल्क उदुग्रहीत करना निदिष्ट करे उनमें वह्‌ उस मूल्य को नियतकर 
सकती है जिस पर शुत्के निर्धारित किया जाए । 

जरह केन्द्रीय सरकार ने शुल्क उदृगृहीत करने की शवित स्वयं में निहित की 
वहां उसने राज्य सरकारोकाभी ध्यान रखाहै। यहु सम्भवरहै कि किसी राज्य में 
बत अधिनियम के प्रवतेन से पूवं वहां की सरकार कोई शुल्क उदगहीत करती रही 
हो । ठेसी दशामे धारा ३९ (३) के द्वारा उन्हें विधिमान्य बना दिया । यहीं नही 
धारा ३६ (४) केद्वारा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारोंको को शुल्क जिसेवे 
संविधान के प्रारम्भ से पुवं इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप मेँ विधिपुणेतः उद्गृहीत 
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करती थी, लगातार उद्गहीत करते रहने के लिए भौ उस समय तक के लिए प्राधि- 
केत कर विया जब तक कि संसद कोई प्रतिकृल उपब्रन्ध न करदे! यद्यपि केन्द्रीय 
सरकार नै राज्य सरकारों कोशल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति प्रदान की तथापि 
उसने इस बात का ध्यान रखा कि राज्य सरकार शल्क उदृग्रहूण करने म विभिन्न 
स्थानों कौ इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज मे भेदभाव न बरत सके । इसके लिप 
उसने धारा ३६८४) बाद एक परन्तुक जोड़ दिया जिसके अनुसार राज्य सरकार को 
(1) अपने राज्य में पदा होने वाली तथा रज्य में बाहुरसे आने बाली तथा (†) 
विभिन्न स्थानों से राज्यमे अने वाली इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज में भेद- 
भाव करने वाला शुल्क लगाने से वजित कर दिया दूसरे शब्दो में, राज्य सरकार 
अपने राज्य में होने वाली इमारती लकड़ी य! अन्य वन-उपज पर कम ओौर बाहूरसे 
आने वाली समरूप इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर अधिक्‌ शुल्क नहं लगा 
सकती । इसी प्रकार वह्‌ भिन्न-भिन्न स्थानों की इमारती लकड़ी या वन-उपज पर 
भिन्त-भिन्न शुल्क नहीं लगा सकती । 


घाया४०्का तात्पययहहु कि किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर 
क्रययन या स्वामिस्व की वसुली को धारा ३६ प्रभावित नहीं करती चाहे क्रयधन या 
स्वामिस्व अभिवहन में उसी रीतिसे वसुलहो हाहौ जिससे शुत्क वसूल हो रहा 
हो । थौडन इबोमचा सिह बनाम म्‌स्य जायुक्त मनीपुर बाद (ए० आईऽ आर० 
१६९६४ मनीपुर ४६) मेँ अभिनिर्धारसिति किया गया है कि स्वामिस्व का उल्लेख वन 
अविनियमकीधाराण्ण्में हँ गौर यह्‌ धारा कहती है कि वत्त अधिनियम के अध्याय 
९्मे कोई्‌वात स्वामिस्वके रूपमे प्राभार्यं राशिको सीमित नहीं कर सकती 
चाहे वह्‌ इमारती लकड़ी के अभिवहन के दौरान उसी रीत्ति से उद्गृहीत होता हो 
जिसमे शुल्क होता हौ । वास्तव मे स्वामिस्व इमारती लकड़ी का मूत्य है भौर उसे 
क्रयधन, जो शुल्के से बिलकुल भिन्न है, समन्नना चाहिए । मुख्य अयुक्त मनीपुर को 
राज्य सरकार बनते हुए भारतीय संघ की अधिसूचना के होते हुए, सरकारी वन से 
हंटाथी जा रही इमारती लकड़ी पर स्वामिस्व नियत करने का अदेश देने के लिए 
मुरु आयुक्त अनुज्ञात ह । मृख्य आयुक्त द्वारा स्वामिस्व नियत करने का आदेश धारा 
३६ से प्रभावित नहीं होता क्योकि वहु केवल उद्‌ ग्रहणीय सत्क की चर्च करती है । 
इस प्रकार स्वामिस्व कौ वसूली अवेध नहीं कही जा सकती क्योकि मख्य आयुक्त 
समय-समय पर्‌ स्वामिस्व नियत करने का कैव प्राधिकारी है अर स्वामिस्व उसी के 
अदेश से वसूल कियानजारहाहै। 


अध्याय ७ 


अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी ओर 
वन-उपजं पर नियंत्रण 


वन-उपज वनो मे पैदा होती है मौर बेचने के लिए उसे मण्डियों तक भूमि | 
मार्गो या जल-मार्गोँ द्वारा परिवहन करना पड़ता दहै । इस प्रकार परिवहन को जा 
रहीयानले जाई जा रही वन-उपज को अभिवहन (शण) के दौरान वन-उपज 
कहते है । अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर नियंत्रण दो 
मुख्य उदेश्यो --(1) वन के स्वामी के हितों की रक्षा तथा (1) दर्मार्ती लक्डी 
तथा वन-उपज के स्वामी के हितों की रक्षा, से किय जाताहै। 

वने के स्वाभी के हितों की रक्षा- सामान्यतया वन विस्तृतक्षेत्रों में फले 
रहते टै ओर उनके स्वामी को, चाहे वह्‌ राज्य सरकार दहो या कोई अन्य व्यक्ति, 
वर्हासेले जाई जा रही इमारती लकंडी या अन्य वन-उपजके बारे मे ज्ञान होना 
हमेशा सम्भव नहीं होता । इस स्थित का लाभ उठाकर अविवेकी क्रता तथा अन्य 
व्यवित चोरी से वृक्षों को काटकर उनकी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज एकत्र 
कर मण्डियोमेने जाते हैं! एेसी दशा मे यदि अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी 
या अन्य वन-उपज पर नियंत्रणनहोतो चोरी को रोकनाकणिनि हो जाताहै ओर वन 
के स्वामी कै हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसके अत्तिखि्ति वन लौटोःका 
मूल्य बहुत होता है । पवंतीय क्षेत्रो मे वहाँ से इमारती लकड़ी निकालने मे भी वहत 
धन लगता ह । एेसी दशा मे क्रेता सम्पूणं मूल्य वन-उपज निकालने भे पूर्वं नहीं दै 
पाता। इसके लिए किस्त बनाई. जाती है । इन कस्तो कौ वसूली भी अभिवहन के 
दौ न इमारती लकड़ी पर नियंत्रण रखकर ही सम्भव है) पवतीय क्षेत्रो में से 
निकले जाने वाली इमारती लकड़ी नदी नालो मेँ वहाकर निकाली जातीहै। 
निहित स्वाथं वसे व्यवित्तयों को जल मार्गो मे बाधा उपस्थित करने मे रोकने के 
लिए अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी के नियंत्रण तथा उनके सम्बन्ध मे नियम 
बनाने की शक्ति की आवश्यकता है । 

इमारती लकड़ो या अन्य वन-उपज के स्वामौ फे हितों कौ रक्षा-सरकारको 
इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज कै स्वामियों के हितों कौ रक्षा की चिन्ता रहती है 
केयोकि उनसे उसे क्रय मूल्य तथा अन्य शुल्क आदि वसूल करने हँ । वनसे इमारती 
लकड या अन्य वन-उपज की मण्डयां बहुत दुर होती हैँ गौर अभिवहन के दौरान 


अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी ओर वन-उपज पर नियंत्रण ह 


उस पर क्रेता का नियंत्रण बहुत कम होत है। इससे चोरी कौ सम्भावना बढ जाती 
है । कभी-कभी इमारती लकड़ी बाढ़ मे बहु जाती है ओर नदीतटं से दूर विस्तृत 
क्षेत्र मे फेल जाती है । एसी दशा मे वन-उपज की रक्षा तभी हो सकती है जब 
अभिवहन के दौरान वन-उपज के नियंत्रण के लिए वन अधिनियम में उपबन्ध हौ 
मौर सरकार को आवश्यक नियम बनने की शक्ति हो । वाढ में बही इमारती लकड़ी 
के स्वामित्व सम्बन्धी विवादोको सुलक्षाने के लिए सम्पत्ति चिह्लों के पंजीकरण के 
उपबन्धे होना चाहिए ताकि एक क्रता दूसरे क्रता की इमारती लकड़ी न चुराले । 


वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने सम्बन्धी उपबन्ध 

धारा ४१-- (१) इमारती लकड़ी के बहाने के विषय मे, सब नदियों ओर 
उनके तटे का नियत्रण ओर थलं या जल्‌ द्वारा अभिवहन में इमारती लकड़ी ओर 
अन्य वन-उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है मौर वहु सब इमारती लकड़ी 
ओर अभ्य वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी । 

(२) विशचेषतः ओर पृवेवर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रमावे डले 
बिना एेसे नियम- 

(क) उन मार्गो को विहित कर सकगे जिनके दारा ही इमारती लकड़ी या अन्य 
वन~उपज, राज्य में आयात या राज्यं से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की 
जा सकेगी; 

(ख) किसी एसे अधिकारी के पास के चिना, जौ उसे देने के लिए सम्यक्‌ रूप 
से प्राधिकरृतहैयारेसे पासं की शर्त के अनुसार से अन्यथा ठेसी इमारतौ लकड़ी या 
अन्य उपज के आयात या निर्याति या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेगे; 

(ग) एसे पासो के दिए जाने, पेश्च करने ओर वापस करने के लिए ओर 
उनके लिए फीसों के दिए जने के लिए उपबन्ध कर सके; 

(घ) अभिवहन मे की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज को, जिसके विषय 
मे यह विश्वास्‌ करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण था उस पर देय किसी 
शुल्क, फीस या स्वामिस्व या प्रमारके कारण कोई धन सरकारकोदेय हैया जिस 
पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिन्ह लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके 
बारे में रिपोटं देने, उसे परीक्षित करने या चिन्हितिकरने फे लिए उपबन्ध कर 
सके; 

(ङः) उन हिपुओं कौ स्थापना भौर विनियमन के लिए, जिसमे ठेसी 
इमारती लकड़ी या अन्य बन-उपज उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके भारसाधन में वहू है, 
परीक्षाकेलिएया रसे धनकेदिए जनेकेलिए.याइसहेतु कि एेसे चिन्ह उन 
पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी ओर उन शर्त का जिनके अधीन रेसी इमारती 
लकड़ी या अन्य वन-उपज एसे डियुभों को लाई जाएगी, उनमें संर्टीत की जाएगी, 
मौर उनसे हई जाएगी, उपबन्ध कर सक गे; 
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(च) इमारती सकड़ी ओर अन्य वेन-उपज के अभिवहन के लिए प्रथुक्त 
किसीनदीकौ धाराया तों को बन्द करना था बाधित र्ना मौर एेसी नदीम 
घास, श्षाड-ततांड, शाखाएं या पत्तियां फकना घा कोई अन्य कायं करना जिससे 
एसी तदी बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकभे; 

(छ) एेसी नदी की धारा या कमारो कौ किसी वाघाके निवारण या हटाने 
के लिए भौर उस ष्यति से, जिसके कार्यो ओर उपेक्षा के कारण यह्‌ अवश्यक 
हभ है, देसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबन्ध कर समे; 

(ज) चिनिदिष्ट स्थानीयं सीभाओं के अन्दर, लकड़ी कौ चिराई फे लिए 
गडढे बनाना, इमारती लकंडी को संपरिर्वतित करना, काट तेना, जलाना, छिपाना 
या उस पर चिन्ह लगाना, उस पर किन्ह चिन्ह को बदलना या मिटानाथा चिन्ह 
लगाने वाले हथौडे या इमारती लकड़ी को चिन्हिति करने के लिए प्रयुक्त अस्य उप- 
करणो को कढ्ने मे रखना या साथ ते जाना, पणं रूप से या जरतो के अधीन प्रति- 
षिद्ध कर सकगे; 

(क्ष) इमारती लकड़ी के लिएु सम्पत्ति सम्बन्धौ चिन्हो के प्रयोग ओर एस 
चिन्ह के ` रजिस्टरीकरण को विनियमित फर सके, उस समय को विहित कर 
सकंगे, भिसके लिए एेसा रजिस्टीकरण प्रभावी रहेगा, एेसे चिन्ह को उस संख्या फो 
सीनित कर सकगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टीकेत किएं जा सकगे, ओर एसे 
रजिर्टीकरण के लिए फीसो फे उद्रहण फे लिए उपबम्ध कर सकरगे । 

(३) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस धारा कै अधीन बनाया गया 
कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनििष्ट वगं को या किसी 
विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लाग्‌ नहीं हग । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश्च संश्षोधन--उत्तर देश सरकारने १६६५ के अधिनियम २३कौ 
धारया १३ के द्राय मूल अधिनियम की धारा ४१८२) के पद्चात्‌ निम्नलिखित नयी 
उपध्मराषं बहा दी है, अर्थात्‌- 

(2.क) राज्य सरकार राजपत्र में मधिसूचना द्वाराया तो बिना. शतं के 
अथवा एेसी श्तौ के अधीन जो अधिसूचना में विनिदिष्ट की जाए, किसी वन 
अधिकारी को जो वन संरक्षक (कंसरवेटर) से नीचे पदकानतहो, उपधारा (२) के 
खण्ड (ग) के अधीन फीस विहित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी | 

(२-ब) किसी न्यामालय के निर्णय, ङक्रोयाजदेश के होते हृए भी, उप- 
धारा (२) के खण्ड (ख) मे विनिदिष्ट पासो के बारेमे संदाय की जाने वाली फसा 
को विहित करता हुआ कोई नियम जिसका इण्डियन फोरिस्ट ` (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम १६६५ के प्रारम्भ होने से पुवं वन संरक्षक (कसरवेटर) द्वारा वनायां 
जाना तास्त है, उपधाया (२-क) के अधीन प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन ठेस 
बनाया हभा समक्षा जाएगा, मानों उपधारा (र-क) के उपबन्ध सर्दव प्रवृत्त रहे हौं 
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ओर वन संरक्षक तदधीन सम्यक्‌ रूपसे प्राधिकरित र्हा हो मौर वह्‌ विधिमान्य 
समज्ञा जाएगा तथा सदव विधिमान्य रहा हुमा समन्ञा जाएगा गौर तव तक प्रवृत्त 
बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, राज्य सरकारय। सम्यक्‌ रूपसे प्राधिकरृत किसी 
वन संरक्षक द्वारा परिवतित, निरस्त या संशोधितन कर दिया जाए: 

परन्तु इस धारा को क्रिसी वात से यह्‌ न समज्ञा जाएगा कि वहू उक्त अधि- 
नियम के प्रारम्भदहोने से पृवं किएगए किसी कायं के लिए किसी व्यवितको धार 
४२ के अधीन अभियोजितंकरनेया दण्डदेनेकाप्राधिकारदेतीषहै। 

सिप्पणी- धारा ४१ मे प्रयुक्त इमारती लकड़ी ओर अन्य वन-उपज पद 
केवल सरकारी वनों की इमारती लकड तथा अन्य वन-उपज के लिए ही प्रयोग में 
नहीं लाया गया है वरन्‌ इसमे धाय २(४) कौ परिभाषा के अनुसार अन्य स्वोतोसे 
लाई जाने वाली इमारती लकड़ी ओौर अन्य वन-उपज सम्मिलित ह । लाल बादशाह 
बनाम सश्नाट वाद (ए० आई० आर० १६२८ लाहौर ८०) मे अभितिर्धारित किया 
गया है कि. धारया ४१ में प्रयुक्त इमारती लकड़ी ओर अन्य वत-उपजः' शब्द उसी 
व्यापक अथं मे प्रयोगमे लाएगएदहैँ जिसअथमेवेषारारेमे परिभाषितहै,नकिउस 
संकीणं ओर सीमित अथं में जिसमेवेधारा ३६ मेंप्रयोगमे लाए गहै । इसी प्रकार 
 काञीप्रसाद साहू बनाम उड़ीसा राज्य वाद (ए० आ1ई० आर० १६६३ उड़ीसा २४) 
के निणेय में कहा गयाहै किं यद्यपि भारतीय वने अधिनियम की अधिकांश धारा 
सरकारी वन, सरकारी भूमि ओौर एसी सम्पत्ति पर उगी हुई वन-उपज के वारेमें दहै, 
तब भी बहुत सी धाराए, विशोषकरजो अध्याय ७ मे सरकार को वितनियामक 
शक्तिर्या प्रदान करती द, बन-उपज के स्थानान्तरण को नियंत्रण करने के लिएहै, 
चाहे वह उपज सरकार कौ सम्पतिनभीहो। धारया ४३मेडिपो में रखी वन-उपज 
को हूए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी के उत्तरदायीन होने की बात 
उपबन्धित है । यदि धारा ४१ म प्रयुक्त वन-उपज शब्द का अथं सरकार की सम्पत्ति 
तक सीमित होता तो €स उपबन्ध की आवद्यकता नहीं थी । 

धारा ४१(२) के प्रारम्भ के शब्द "विशेषतः ओर पूवेवर्ती शक्ति की व्यापकता 
पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना" बहुत महत्वपुणं हँ । धारा ४१ (२) के अधीन लगभग 
सभी राज्यों ने विस्तृत नियम बनाए रह । यदि इन नियमो मे से कोई एसे विषय के बरे 
मेहोजो धारा ४१२) मेँ उल्लिखितनहोतव्रभीवे नियम अधिकारातीत नहीं 
होते क्योकि उस धारा मे कुशं विनिर्दिष्टं विषय -ही दिए गएहैँ। ब्क्षावन साह 
रामनाथ बनाम बिहार राज्य वाद (१२ बी० आर० ६१३) में अथिनिर्धारित किया 
गया है कि उपघारा (९) उपबन्ध कस्तीहै कि उन विनिदिष्ट खामलों जिनके बारे 
मे नियम बनाए जाए, का विहित करना उपधारा (१) मेदी गई, उसमे उल्लिखित 
प्रयोजनों के लिए नियम वताने की शक्ति कौ व्यापकता पर्‌ प्रतिकूल प्रभाव उलि बिना 
है । एसे नियम का बनानाजो उपधारा (१) में उल्लिखित प्रयोजनों के पालन के 
लिए आवश्यक है, भले ही उसके अन्तगेत आने वाला विषय उपधारा (२) में वर्णित 
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किसी बण्डकी परिधिमे न अताहो, वैध ओर उचित है। 

उत्तर प्रदेश सरकारने धारा ४१ के अधीन विस्तृत नियम बनाएँ ओरवे 
राजपत्र मे अधिसूचना संस्था २०१८।१४-२-६५-१६७४ तारीख २७ सितम्बर 
१६७८ के रूपमे प्रकारितहृएर्है। 

धारा४१-क-धारा४१मे किसी बातके होते हए मी केन्द्रीय सरकार उस 
मणिं को विहित करने के लिए निय॑म बना सकेगी जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी 
था अन्य वन-उपज रेते किन्हां सौमा-शुत्क सीमन्तो के पार, नजो केन्द्रीय सरकार 
दवारा परिनिष्ित है, उन रन्यक्षन्नों से जिन पर इस अधिनियम का विस्तारहै, 
या उनसे आयात या नियति या स्थनन्तरित कोना सकेगी ओरधघारा४१ के 
अधीन बनाए गए कोई नियम इस धारा के अधन बनाए गए नियमों के अधीन रह्‌- 
करटी प्रभावी होगे। | 

धारा ४२--(१) राज्य सरकार एसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति फे 
रप मे एसी अवधि के लिए कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्मनि, 
जो पचिसौ त्पएतककाहो सकेगाया दोनो, एेसे नियमं द्वारा विहित कर सकेगी । 

(२) एेसे नियम उपबन्ध कर सकेंगे कि उन मामलों मे, जिनमे अपराध 
सूर्यास्त के परचात्‌ या सूर्योदय के पृषं या विधिपुणं प्राधिकारी का प्रतिरोध करने फे 
लिए तयारी करमे के पचात्‌ किया गया है या जहां कि अपराधौ उसी प्रकार के 
अपराध के लिए पहले मौ सिद्धदोष हो चुका है, उपधारा (१) में वणित शास्तियों 
से दुगुनी शास्तियां लगाई जा सकगी । 
संशोधन | 

मध्यप्रदेश संशोधन--मध्यप्रदेश राज्य ने १६९५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या ६ की धारा ७केद्वासय भारतीय वन अधिनियम कौधारा ४२८१) म्नो 
छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो प्रचि सौ रुपये तक का हो सकेगा" शब्दों 
के स्थान पर “जो एकं वषं तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो एक हजार रुपए तक 
का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए है । 

धारा किसी हानि या नुकसान के लिए, जो किसी इमारती लकड़ी या 
वन-उपज को उस समय हो जाए, जबकि वह धारा ४१ के अधौन बनाएं गए किसी 
नियम कं अधीन स्थापित किसौ डिपो मेंहै,या जब वह इस अधिनियम के प्रगो- 
जनो कं लिए अन्यत्र रोक रौ गहं है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, ओर जब 
तकं कोई वन अधिकारो एसी हानिया नुकसान उपेक्षा, विद्रेष याकूपटसे नहं 
करता है तब तक वह एसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । 

धारा ४४--एेसे किसी डिपो मे किती सम्पत्ति को संकटापन्न करने बालौ 
दषटना या मापात कौ दशामेदेसे ड्पोमे, चाह सरकार द्वारा या चाहे किसी 
प्राइवेट व्यवित द्वारा, नियोजित हर व्यक्ति ठेस संकट टालने या नुकसान या हानि 
से एेसी सम्पत्ति को बचाने के लिए उसकी अपनी सहायता मांगने बाले किसी वन 
अधिकारी या पुलिस अधिकारौ को सहायता बेगा । ` 


अध्याय ८ 


बहती हदं ओर अटकी हुई इमारती लकड़ी 
के संग्रहण पर नियन्त्रण 


पवंतीय क्षेत्र मे इमारती लकड़ी के परिवहन की सबसे सस्ती रीति जल 
दारा. बहानदहै। इस यीतिमें इमारती लकड़ी नदीमें बहादी जाती है। एक-एक 
कर के बहती हुई इमारती लकड़ी के टुकड़े पवंतीय नदी मेँ अटकते रहते हैँ । लकड़ी 
बहान के लिए उसका स्वामी कुछ मजदूर लगाता है । मजदूरों का यह्‌ दल बहती 
हुई इमारती लकड के पीछे चलता है ओौर अटके हुए ट्कडों को फिर से बहाता रहता 
है । जब नदी पवतो से निकल कर मैदानमे आतीदहै तो उसकी चौडाई बढ़ जाती है 
अओौर गतिकमहो जाती दहै। इसं कारण इमारती लकड़ी के टुकड़े अलग-अलग नही 
बहाए जा सकते । इस परिस्थिति मे उनको बहाने की एक मात्र रीति बेडा बहान हो 
सकतीदहै। बेडेकेसरूपमें बाधने के लिए इमारती लकड़ी के दटुक्डों का संग्रहण 
करना पडता है । इसीलिए नदी के मैदानो मे हूते ही उस पर बूम बनाया जाता 
है ओर उस बम पर इमारती लकड़ी के टुकड़ों का संग्रहण करके उन्हें बेडेकेषूप में 
बाधा जातारहै। इन बेडों को ब्रूम के नीचे से मण्डियों तक दो नाविक खेकर ले, 
जति है| 

इस संक्षिप्त वणंन से एसा प्रतीत होता है कि जल द्वारा इमारती लकड 
का बहव निरापद है परन्तु वास्तवमेंएेसा नहींहै। नदी में पहली बार डालि 
जाने से लेकर ब्रूम पहुंचने तक इमारती लकड़ी नदी में उसकी लम्बाईके अनु- 
सारणएक मासमे लेकर चार ओर कभी-कभी पाच मस्तक रहतीदहै। इस 
कालावधिमें शीतकालीन वर्षा यावर्षाच्छतुकी प्रारम्भिक वर्षाकेकारणनदीमे बाद 
आ जाती है । फलस्वरूप या तो इमारती लकड़ी के कुछ टुकड़ किनारों पर चद्‌ जति 
हैया ब्रूम तोडकर अधिकांश टुकड़े नदी के मंदानी भागमेंभमौर कभी समुद्र मे, यदि 
वहु पास हो, बह जाते हैँ । नदी के मैदानी भागमें बाढ के साथ बहे हुए टुकडे बाढ 
घटने पर मैदानो मे दूर-दूर फैल जते हैँ भौर कभी-कभी चोरी होने यान भिलनेके 
कारणयखो जतिरहै। साधारण परिस्थितियोंमें भी नदीतटं के ग्रामो के निवा- 
सियो द्वारा चोरी करनेके कारण बहान हानि ५%०से १०९८तक होतीहै । बाढ अने 
पर तो यह्‌ हानि कभी-कभी ५०%० तकं पहुंच जाती है । इस हानि से क्रताओों ओर 
अन्य स्वाग्रियों को बचाने के लिए यह अवद्यक है कि राज्य सरकार को विस्तृत 


६४ भारतीय वन अधिनियम मीर्मासा 


क्षेत्र में व्रिखरी हई इमारती लकड़ी को संग्रहण करने, उस दशामें उसकी चौरी से 
रक्षा करने, संग्रहीत इमारती लकड़ी स्वामित्व सम्बन्धी दावोंको निपटने तथा 
स्वामीकेनहोने की दशा मे उसके व्ययन(418088)) के लिए नियम वनने की शित 
हो । इसी उदेश्य की पुति के लिए वन अधिनियम की धारा ४५ सेधारा ५१ तक 
मे उपञन्ध बनाए गए हैँ 1 इन उपबन्धों के अनुसार वन सीमा ही नहीं वरन्‌ उसके 
घाहर नदी तयो से बहुत दरी तक इस प्रकार बिखरी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण 
तथा उसके व्ययन की शक्ति राज्य सरकारको मिल जत्तीहै। 


बहती हई भौर अटको हई इमारती लकड़ी के सगप्रहुण सम्बन्धी उपबध 
धारा ४५-- (१) बहती हई, किनारे से लगी हुई, अटक हई था इनी हुई 
सब इमारती लकड़ी, एेसे सव काष्ठ ओर इमारती लकड़ी, जिस पर ठेते चिन्ह लभे 
हैजो धारा ४१ के अधीनं बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्दरीकत नहींहै, षा 
जि पर चिन्ह अनिति द्वाराया अन्यथा मिटाए, बदले या बिगाड़ गएरै, भौर रेते 
क्ष्रों मे जसे राज्य सरकार विनिर्दिष्टं करे, यमी अचिन्हितिं काष्ठ ओौर श्मारती 
लकड़ी, जब तक कि कोई व्यक्ति इस अध्याय में यथा उपबन्धित रूपमे उन पर 
अपना अधिकार ओर हक सिद्ध नहीं कर वे, सरकार कौ सम्पत्ति समक्षी जाएगी । ` 
(२) एेसी इमारती लकड़ी फिसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्तिद्वारा, जो 
` उसे धारा ५१ के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का 
हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी ओर रेसे किसी हिपोमे लाई जा सकेगी जिसे वनं 
अधिकारी बहती हई इमारती लकड़ी कौ प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे। 
(३) राज्य सरकार राजपच्र मे अधिसुचना द्वारा इमारती लकी कफे किसी 
वगं को इस धारा कै उपबन्धोसे छट ३ सकेगी । 
रिष्णी- यद्यपि इस धाराम नदी तलमें दबी इमारती लकड़ी का उल्लेख 
तहीं है तथापि समरंजन मलिक बनाम सेक्षटसी आफ स्टेट वाद (ए० आई० आर 
१६३ १कलकत्ता ४३०) मे अभिनिर्धारित किया गया कि नदी तले दबी या गडी 
हुई पाई गई इमारती लकड़ी का मामला वन अधिनियम कीधारया ४५ कै उपबन्धों 
के अन्तगंत आताहै। | 
धारा ४६- धारा ४५ के अधीन संगृहीत इमारती लकड़ी की लोकं सूचना 
वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाएगी । एेसी सृचनामें इमारती लकड़ी का 
वणेन अन्तविष्ट होगा, ओर उस्र इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति 
से यह्‌ अपेक्षा को जाएगी किं तुम एसी सूचना की तारीखसेदो मससे अन्यूनं 
कालावधि के अन्दर एसे दावे का लिखित कथन उपस्थित करो । 
धारा ४७-- (१) जबकि यथा पूर्वोक्त जंसा कोई कयन उपस्थित किया जाए, 
तब वन अधिकारी एसी जांच करने के प्चात्‌, जिसे वह ठीक समन्ता है, एेसा करने 
के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पचत्‌ यातो दवेको शारि कर 
सकेगा या इमारती लकड़ी का परिदानं दवेदार को कर सकेगाः। 


बहती हई ओर अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण प्र नियन्त्रणं ९५ 


(२) यदि एकं से अधिक व्यक्तियों द्वय देसी इपारती लकड़ी पर दावा किया 
जाताहै, तो वैन अधिकारीयातोषएेे से व्यक्तियोमेसे किसी को, जिते वह 
उस्रा हकदार समक्ता है, परिदत्त करः सकेगा या दविदारों को सिविल न्थाथालयो 
को निदेशषित कर सकेगा ओर एेसे किसी न्यायालयों से उस इमारती लकड के व्ययन 
पम्बन्धी अदेह कौ प्राप्ति के लम्बित रहने तक उसे अपने कन्जे मे रख सकेगा । 

(२३) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिजक्या जा चुका 
है बह अपने द्वारा दावात इमारती लकड़ी का कथ्जा वापिस लेने के लिए वाद एसी 
खारिजी कौ तारीख से तीन सास के अन्दर संस्थित कर सकेगा, कितु कोई व्यित 
ेसी खारिजी या किसी इमारती लकड़ी के रोक रसे जाने या हटाने या इस धारा के 
अधीन अन्य व्यक्ति को इसके परिदानके कारण प्रतिकरया घर्चासरकारसे या 
किसी वन अधिकारी से वसूल नहीं करेगा । 

(४) जब तक किं कोई एेसौ कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं कौ गयौ है 
या इस धारा मे यथा उपबन्धित कोई वाद संस्थित नहीं किया गया है, तब तक कोई 
इमारती लकड किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय की आदेक्शिकां के अधीन 
नहीं होगी । 

धारा ४्द-यदि यथा पूवक्ति एेसा कोर कथन उपस्थित नहीं किया जाताया 
यदि दविदार धारा ४६ के अन्तगेत निकाली गयी सूचना द्वारा नियत रोति से या काला- 
वधि के अन्दर दावा करने कालोप करताहै याअपनेद्वारा इसप्रकार का दवा किष 
जानि ओर उस दावे के खारिज किए जाने पर एेसी इमारती लकड़ी का कव्जा लेने कै 
लिए धारा ४७ द्वारा नियत मपर कालावधि के अन्दर वाद संस्थित करने का लोप 
करता है, तो एेसी इमारती लकड़ी का स्वामित्व सरफारमे या उस दक्षामें, जिसमें 
कि सी इमारती लकड़ी धारा ४७ के अधीन अन्य व्यति को परिदत्त को ग्रहैः 
ठेसे भ्यदति मे उन सब विल्लंगमों से मुक्त होकर निहित होगा, जिन्हुं उसने सृष्ट 
तहीं किया है । 

धारा ४९-किसी हानि या नुकसान के लिए जो धारा ४५ के अधीन संग्‌- 
हीत किसी इमारती लकड़ी को हई या हृभा है, सरकार उत्तरदायी नही होगी ओर 
जब तक कि कोई वन अधिकारी ेसौहानि या नुकसान, उपेक्षा, विद्वेष, या कंपट से 
नहीं करता, तब तक वह्‌ एेसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहँ होगा । 

धारा ४०- जब तक कि कोई व्यविति एेसी राक्षिजो धारा ५१ के अधीन 
बने किसी नियम के अधीन देय है, बन अधिकारी या अन्य व्यव्तिको, जो उसे प्राप्त 
करने का हृकदार है, उसके लिए नहीं चुका देता, तब तक वहु उपरोक्त सूप में 
संगृहीत या परिदत्त इमारती लकड़ी का कन्ना लेने का हकदार नहीं होगा । 

धारा ५१-(१) राञ्य सरकार निम्नलिखित बातों का विनियमन करने फे 
लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्‌-- 
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(क) धारा ४५ में वित सब इमारती लकड़ी का उद्धारण, संग्रहण ओर 
व्ययेन; 

(ख) इमारती लकड़ी के उद्धारण मौर संग्रहण के लिए प्रयुक्तं नाषोंका 
थोग भौर रजिस्टीकरण 

(ग) एसी इमारती लकंड़ी के उद्धारण, संग्रहण, स्थानान्तरण, भण्डार में 
रखने या व्यथनं के लिए दी जने वाली रशिया, ओर 

(ध) एसी इमारती लकड़ी को चिन्हिति करने के लिए प्रयोग में आने बाते 
हथौड मौर अन्य उपकरणों का प्रपोग भौर रजिस्टीकरसर । 

(२) राज्य सरकार इस धारा के अधीन बने किन्ही नियमों के उल्लंघन के 
लिए, शास्तियोंके रूपमे, ठेसी अ्वधिका कारावास, जोह मसतकका हे 
सकेगा, या जुर्माना, जे रच सौ रपए तककाहो सकेणाया दोनों, विहित कर 
सकेगी । | 
संशोधन 

मध्य प्रदे संशोधन- मध्यप्रदेश सर्कार ने १९६६५ के मध्यम्रदेश अधिनियम 
संख्या € की धारा ठके द्वय भारतीय वन अधिनयम, १६२७ की धारा ५१ की उपधाय 
(२) में जो छह मास तक काहो सकेगा याजुमनि, जौ र्पाचसौ श्पएतककाहौ 
सकेगा" शब्दो के स्थान पर जो एक वषं तककाहो सकेगाया जुर्माना, जो एक हजार 
रुपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए है । 

हिप्पणी-घारा ४९ से धारा ५०तकमेधारा ४५के अधीन संगृहीत इमारती 
लकड़ी के व्ययनकी प्रक्रियाकावणंनहै। धारा ५१ मे इस सम्बन्ध में नियम 
बनाने ओर शास्ति्यां विहित करने की शक्ति राज्य सरकारको मिलीहै। इस 
अध्याय की धारा ४५ ओर उसके 'पश्चात्वर्ती धाराओं का उदस्य बहती हुई या 
अटकी हुई इमारती लकड़ी के स्वामियों के अधिकारों को विनियमित करनाहै, न 
कि उनको उन अधिकारो से वंचित करना।ये धाराएं इमारती लकडीके किसी 
अधिकारकोनेतो उ्केस्वामीसे छीनती ओरन उन्हं सरकारको अन्तरित 
करती हँ । अधिनियम कौ शर्तों का अनुपालन सरकार के लिए बाध्यकर है। [राम 
रंजन मलिक बनाम सेक्रटरी ओंफ स्टेट(ए० आ1ई० आर ० १६३१ कलकत्ता ४२३०) 

इसी प्रकार अमृतेश्वरी देवी बनाम संक्रोटरी आंफ स्टेट वाद (आई० एल० 
आर० २४ कलकत्ता ५०४) मे अभिनिर्धारित क्रिया गयाहै कि वन अपितियमका 
का यहु प्रभाव नहीं है कि वह बहती हुई याभटकौ हई इमारती लकड़ी के किसी 
अधिकार को उसके स्वामी से लेकर सरक्रार मेँ निहित कर्तार; अधिनियम का 
उहेश्य अधिग्रहण नहीं है, वरन्‌ विनियमन है मौर ये अधिकार उसी तरह बने रहते 
है जंसेवेथे जब सरकारी अधिकारियों द्वारा इमारती लकड़ी संगृहीत की जाती 
है तो वह सरकार कौ सम्पत्ति नहीं बन जाती वरन्‌ वह्‌ उनके हारा उस व्यक्ति, 
जो मपर्नां सर्वेत्तिम हुक दिखा सके, कौ ओरसे धारण की जाती है । तात्पयं यह्‌ है 


बहेतो हुई भौर अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण पर नियन्त्रण ६७ 


किं सरकार बहती हई या अटकी हुई या एेसी अन्य प्रकार की इमारती लकी का 
संग्रहण केरा सकती है परन्तु इससे उसको उस हमारती लकड़ी पर स्वामित्व या कोई 
अधिकार नहीं मिल जाता । उसे एसी सब इमारती लकड़ी के बारे म सबको सचना 
देनी चादिए जओौर धारा ्७से धारा ५० तके के उपबन्धों के अनसार उसका व्ययन 
करना चाहिए । यदि सरकार इन नियमों का अनुपालन नहीं करती तो वह्‌ भी दोषी 
समञ्षी जाएगी । सरकार को इमारती लकड़ी का संग्रहण का अधिकार अव्य मिला 
है परन्तु उसके साथ यह क्तंन्य भी जृडाहै कि वह वन अधिनियम के अध्याय 5 
की धाराओं के अनुसार उसका व्यण्न भी करे। 

धारा ५१ के अधीन बने निथरमों के उल्लघन के लिए किसी व्यक्तिको दध 
रूप से दोषसिद्ध करने से पं यह सानित किया जना चाहिए किं इमारती लकड़ी 
जो उसके कन्ञे में पाई गयी बहती हुई या अटकी हुई इमारती लकड़ी थी । यह्‌ 
साबित करने के बाद यह्‌ भी साबित करना चाहिए कि अभियुक्त का कञ्जा अनन्य 
स्प सेथा। नारायण सिह बनाम सन्नाट वाद (१९०२ पी० एल० आर० ५३६) 
मे अभिनिर्धारित किया गयाहै कि सरकारकी शहतीरों को अपने कन्ने में रखने 
के कारणधारा ५१ कं अधीन अर्जदार की दोषसिद्धि उस दशाम व॑ध नहीं है जहाँ 
शहतीर खले खेतमे च्पाए हए पाए गए क्योकि इस दशा में गह नहीं कहा जा 
सकता कि अर्जीदार का उन पर अनन्य रूप से कन्जा था । 

उत्तर प्रदेश सरकारने धारा ४५ के अधीन विनिदिष्ट क्षेत्र जौरधारा ५१ 
कै ' अधीन विस्तृत नियम अधिसूचना संस्था २०१८/१४-३-६५-१६७४ तारीख २७ 
सितम्बर १६७८ के अध्याय ३ में प्रकाशित किए) 


श्रध्याय € 
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भारतीय वन अधिनियम के अध्याय ₹, जियका भीक शःत्तियां ओर 
प्रक्रिया" है, मे शास्ति तो केवल दो विशिष्ट अपराधो केलिए दी गयी 1 अन्य 
अपराधो के लिए शास्ति अधिनियम के विभिन्न अध्यायो वणित हैँ! अत्तः इस 
विषय के व्यापक ओर पुणं ज्ञान के लिए विभिन्न अपरधों के लिए वन अधिनियम 
मे विहित शास्तिणों का वणंन यहाँ किया जाएगा । वन अधिनियम में प्रक्रिया का वणेन 
भी संक्षिप्त है । उस्रमे वन अपराधो के अन्वेषण के सम्बन्ध में वन अधिकारियों तथा पुलिस 
अधिकारियों की शक्तिर्या, वन अपराधो के संकिप्ततः विचारण की मजिस्टृटोकी 
शिति, वन अधिकारियों की वन अपराधो के शमन करने कौ शक्ति तथां वन अपराधो के 
सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रियाका वणेन) प्रक्रियाके लिएभी 
दण्ड प्रक्रिया संहिता के महृच्वपुणं अंशो के ज्ञान की अपेक्षा । अतः इस अध्याय 
सवंप्रथम वन अपराधो का पुणं तथा विस्तृत व्णंन तथा उनकी शास्तियां, इस अध्याय 
मे वन अधिनियम के उपबन्ध तथा उन पर रिप्पणी ओर अन्तमं प्रक्रिया का वणन 
किया जाएगा । 
वन अपराधो का वर्गोकरण 

भारतीय वन अधिनियम १६२७ के अनुसार वन अपराध नीचे लिदे तीन वर्गो 
मे विभाजित किएजासकते है; 

(१) वन सम्बन्धी अपराधः 

(२) अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी ओर अन्य वन-उपज सम्बन्धी 

अपराधः; भौर 

(३) अन्य अपराध । 

(१) बन सम्बन्धी अपराध- भारतीय वत अधिनियम भें ({) आरक्षित वन, 
(1) ग्राम वन, (#) संरक्षित वन, ओौर (†१) वन जो सरकार की सम्पत्ति नहीं हैः 
कावर्णेनहै। इन वनीं से सम्बंधित अध्यायो मे आपराधिक कार्यो का वर्णन कर 
उनके लिए शास्तिर्यां भी विहित कर दी गईहं। 

(1) आरक्षितं वन--आरक्षितत वन के सम्बन्ध मे विभिन्न उपबन्ध वन अधि- 
नियम्‌ के अध्याय र्‌ मेँ वणित हैँ । इसी अध्याय के अन्तकीओरधारा २६ (१) में 
यारक्षित वन तथा प्रस्थापित्त आरक्षित वनम प्रतिषिद्धकार्योका व्णंनहै ओौरइसीधारा 
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मे उन कार्योको करने के लिए शास्ति भी विहितदहै। इसधाराको धारा २६ (२) 
कै साथ पठने से विदित होता कि वन अधिकारी की लिखित अनृङ्घाया राज्य 
सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीनकिएगएकायंको या धारा ११५ 
(२) (ग) के अधीन चालू रखे गए या धारा २३ के अधीन दिए गए अनुदनयाकी 
गई संविदा द्रवाय सुष्ट किसी अधिकारके प्रयोग को छोड भारक्षित वन मेँ श्रन्य सब 
कायं प्रतिषिद्ध हँ गौर इन कार्यो कौ करने वालों को छह मास तक का कारावास या 
पाच सौ रपए तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते ह । मध्य प्रदेश को खोड 
सब राज्यो मे शास्तिवहीहैजोमूल अधिनियम है । मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन 
दारा कारवाप्त कौ अधिकतम अवधि एक वषं ओर जुमनि की अधिकतम सीमा एकं 
हजार रूपए कर दीह । इन दण्डो के अतिखि्ति सिद्धदोष करन वाला न्याथालय वन 
को नुकसान पहुचाने के कारण कु प्र्तिकरकेसंदायकाभी निदेशदे सकता है। 
धारा २६ (३) के अनुसार राज्यसरकारको यह्‌ शक्ति भीटहै कि यदि आरक्षित 
वन मे जाननरञ्षकरया घोर उपेक्षा द्वारा श्राग लगाई जावे तो उसफै लिए लगाई गई 
शास्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार एसे वन या उसके किसी प्रभागमें चरागाहुया 
वन-उपज के प्रधिकारों का प्रयोगं उतनी कालावधि के लिए, जो वहु ठीक समक्षती 
है, निलस्वि्त करने काञदेश देसकतीहै। बिहारसरकारने राज्य सरकारकी 
अधिकारों के प्रयोग को निलम्बित करने की शक्ति जानबृ्लकरया पोर उपेक्षासे 
लगाई गई आग के अतिरिक्त वन उपज की विस्तृत चोरी की घटनाओं के मामलेमें 
भीलगादीरै परन्तु चोरीकी घटनाओं के फलस्वरूप अधिकारो के प्रयोग कां 
निलम्बन केवल चार वषं तककाहो सकताहै। 

(1) ग्राम वन--ग्राम वन से सम्बन्धित अध्याय में स्पष्ट सूप से कोई शास्ति 
नषहीं लिखी है परन्तु उसमे यह लिखारहै कि ग्राम वनमें आरक्षित वनौ से सम्बद्ध 
नियम लग होते हैँ । उत्तरप्रदेशमे राज्य सरकारने एक संशोधन करके ग्राम वन 
संरक्षित वनसे भी वनाने काप्रावधानकर दियो है ओर इसचिए उस राज्य मे ग्रामं 
वनम उसी प्रकारके वन के नियम या शास्ति लागू होती रहै, जिनसे ग्राम वनं 
वनाहो। - 
(1) संरक्षित वन-सरक्षित वनसे सम्परन्धित उपबन्ध अधिनियम के 
अष्याय ४मेंरवणित हैँ । इसी अध्यायके अन्तकीबोरधारा ३३ (१) मे धारा ३० 
के अधीन निकाली गयी अधिसूचना या धारा ३२ के अधीने बनाए गए नियमों के 
उल्लंघन मे किए गए कार्यौ के लिए शास्ति विरहित है। यह शास्ति छह मासि तकका 
कारावास या पाँच सौ रूपए तक का जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड. हौ सकती है। 
मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन करके कारावास कौ अधिकर्तभम अवधि एर वषं 
ओौर जुमनि की अधिकतम सीमा एक हजार रूपए कर दी है । संरक्षित वेत फे गप- 
राधो के सम्बन्धे आरक्षितं वन की तरह वन को हुए नुकसान के लिए प्रतिकर 
दिलाने का उपबन्ध धारा ३३ मेँ नहीं है परन्तु जानब्क्ञकर या घोर उपेक्षां हारा 
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लगाई ययी भग की घटनाओं के क्षेत्र मे चरागाह्‌ या वन-उपज के सव अधिकारोको 
उतनी कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार ठीक समभे, निलम्व्रित करने का उप्‌- 
बन्धहै। बिहार स्ररकारने एक संशोधन द्वारा अधिकारो को निलम्वित करने की 
शक्ति कौ परिधि मेँ वन-उपज की विस्तृत चोरी की घषटनाओंको भी लेलियाहै 
परन्तु चोरी कौ घटनाओं के फलस्वरूप अधिकारो के प्रयोग का निलम्बन केवल चार 
वर्ष तककाहो सक्ता है। 

(४) घन जो सरकार फी सम्पत्ति नहीं है-जो वन सरकार की सम्पत्ति 
नहीं ह उनके लिए शास्ति विहित करे कार्वंसेतोकोई प्रदनही नहींहै क्योकिवे 
पराद्वेट सम्पत्ति है परन्तु लोकहित को देखते हुए उनमें कतिपय कार्या को विनियमित्त 
था प्रतिषिद्धकरने की शक्तिधारा ३५ के अधीन सरकार मे निहितहि। यदिरेसे 
वेनो का स्वामी किसी विनियम याप्रत्तिषेध को उपेक्षाया जानवृक्चकर अवज्ञा करता 
हैतो धारा ३६ के अधीन उस वन का प्रबन्ध संभालने ओर आरक्षित वनो से सम्बद्ध 
उपबन्ध लागू केरने की शक्ति राज्य सरकार मँ निहित है 1 जब राज्य सरकारधाय 
२३९ एेसे वनो परलगादेतीदहैतोरेसे वनो से सम्बन्धित अपराधो के लिए आरक्षित 
वेन संम्बन्धी शास्तिर्यां दी जा सकती हैं । 

मूल अधिनियम के अध्याय ५ के उपवन्ध अपने उदेश्यकीप्राप्तिमे बहुत 
सफल नहीं होत । अतः गुजरात तथा महाराष्ट राज्यो ने धाय ३५ मेँ विस्तृत संशो- 
धन किए ह । उत्तर प्रदेश सरकार नेधायरे८के बाद 'दविदारों के वेन' शीषंक 
वाला एक नया अध्याय ५-क जोड़कर उसकी धारां ३८ (च) में एसे वनो मे प्रतिषिद्ध 
कार्यो का वर्णन किया है ओौर उनके लिए मसितक काकारावासया जुर्माना 
या दोनो प्रकारके दण्ड विहित किए) 

०४८ (२) अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी ओौर अन्य वन-~उपज सम्बस्धी 

 अपराध- भारतीय वन अधिनियम की धारा ४१ के अधीन इमारती लकड़ी को बहाने 
के विषय में सब्र नदियों ओर उनके तटों का नियंत्रण ओर थल या जल हारा अभि- 
वहन मेँ की इमास्त लकड़ी या अन्य वन-उपज का नियंत्रण सरकार मे निहित है 
ओर वहु इमारती लकड़ी भौर अन्य वन~उपज के अभिवहन को विनियमित करने के 
लिए नियम बना सकती है । इन नियमों के उल्लंघन के लिए धारया ४२ मे उन्हीं 
नियमों मे शास्ति विहित करने की शक्ति राज्य सरकारको दी गईहै। 

धारा ४२ (१) के अनुसार नियमों के उल्लंघन के लिए छह मासं तक का 
कारावास ओर पाच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों दण्ड नियमों में विहित किए 
जा सक्ते दह । धारा ४२ (२) में राज्यसरकारको यह भी शक्ति दी गर्ह कि वह्‌ 
उन मामलों मे जिनमे अपराध सूर्यास्त के पश्चात्‌ या सूर्योदय से पूर्वं या विधिपूणं 
माधिकारी को प्रतिरोध करनेकेलिएतैयारी करने के पश्चात्‌ कियागया हैया 
जहाँ अपराधी उसी अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चकार, धारा ४१ (१) 
भँ वणित शास्तियों से दुगनी शास्तियां नियमों मे विहित कर सकती है । मध्यप्रदेश 
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सरकारने एक संशोधन द्वारा धारा ४१ (१) में कारावास कौ अधिकतम अवधि 
एक वषं ओर जुमनि के अधिकतम सीमा एक हजार स्पए कर दी है । 

जल द्वारा अभिवहन के दौरान बहती हुई या अटकी हुई या डवी हुई इमा- 
रती लकड़ी के उद्धारण, संग्रहण तथा व्वयन ओर इनसे सम्बन्धित अन्य विषयो को 
विनियमित्त करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा ५१ के अनुसार राज्य सर 
कारमं निहित दहै । राज्य सरकारको यह भी शक्तिहै कि इन नियमों में उनके 
उल्लंघन के लिए शास्तिके रूपमे छह मासं तक का कारावास यार्पाचसौ रूपए 
तक का जुर्माना या दोनों दण्ड विहित कर सकती है । मध्यप्रदेश सरकारने एक 
संशोधन द्वारा कारावास कौ अधिकतम अवधि एक वपं ओौर जुमनि की अधिकतम 
सीमाएकहजार रूपए करदीहै। 

(३) अन्य अपराघ--ऊपर वणित अपराध ओौर उनके लिए शास्ति्यां वन 
अधिनियम के उन अध्यायो से सम्बद्ध हँ जिसका वर्णन अभी तक हो चूका ह । इसके 
अतिरिक्त वन अधिनियम मे कुछ अन्य अपराध कार्योका वर्णन आने वाले ` अध्यायो 
म भी है । अतः उनका संक्षिप्त वणन यह कर दिया जाता है ताकि विभिन्न वत 
अपराधो ओर उनकौ शास्तियो का पुणे ज्ञान पाठक कोहो जाए: 

(1) दोषपृणं मभिग्रहण के लिए दण्ड (धाया ६२)-भारतीय वन अधि. 
नियम की धारा ४२ के अनृस्तार वन विषयक अपराध में प्रयुक्त सव शैजार, नाव, 
छकड़ (या अत्र यान) या पशयुओं का अरिग्रहूण वन अधिकारी या पूलस अधिकारी 
कर सकता है । यह्‌ शविति इन अधिकारियों को अपराध होने का विश्वास होने पर 
प्रयोग मे लानी चाहिए । परन्तु यदि इस शक्ति का दुरुपयोग होने लगे तो जन-सःधारण 
को बहुत कष्ट होगा । इस सम्भावना पर अंकुश रखने के लिए धारा ६२ मे दोषपुणं 
अभिग्रहण के लिए चह मास तक काकारावास या पाच सौ रुपए तकका बुर्माना 
था दोनों दण्ड दिये जा सकते हँ । मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन दास कारा. 
वास की अधिकतम अवधि एक वपं ओर जुर्मानि की अधिकतम सीमा एक हजार 
रपए करदीरह; 

(1) वृक्षो मौर इमारती लकड पर चिन्हों कै कूटकरण करने ओर उष 
विरूपित करने ओर सीमा चिन्हों को बदलने के लिए क्ञास्ति (धारा ६३)- इस 
धाराके अनुसार जो लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान याक्षति पहुंचाने के लिए 
जान वञ्ञकर किसौ इमारती लकड़ी या खड़ं वृक्ष परके क्रमशः सम्पत्ति चिन्हयां 
सरकारी चिन्ह को बदलेगा, विषूपित करेगा यौ भिटाएगा या वन के सीमा चिनु 
को बदलेगा, सरकाएगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा वह दो वषं तक के कारा- 
वासया जुमानि या दोनों से दण्डनीय होगा) 

(11) आबद्ध श्यक्ति द्वारा आग न बुक्षाने या सहायता न देने के लिए क्षासिति 
(धारा ७६)--घारा ७६ (१) के अनुसार कतिपय वर्गो के व्यित आरक्षितं या 
संरक्षित वन की किसी आगकोवृञ्ञाने के लिए कायेदाही कले ओौररेसे वनो 
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अपराध कौ रोकने ओर अपराधी का पता चलने में सहायताकरनेके लिए बाध्य 
है । यदि उन वर्गो के व्यक्तिघारामें वणित कार्यामेसे कोई कार्यं नहींकस्तेतो 
उनको धारा ७६ (२) फै अनुसार एक महीने तककाकारावासयादो सौ स्पए 
तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सक्तेहं 

(1४) नियमो, जिनके उल्लंघन के लिए शास्ति विहित नहीं है, कें भेगके 
लिए तास्ति (धाया ७७)--जो व्प्रकिति वन अधिनियम के अधीन वने किसी नियम 
को, जिसके उल्लघनं के लिए कोई विशेष शास्ति उपवन्धित नहीं है, भंगकरताह 
वह्‌ एक मास तक्के कारावासयार्पांयसौ स्ये तके के जुमनिमेया दोनोंसे 
दण्डनीय होता है) मध्यप्रदेश सरकारने एक संशोधन हारय कायवास कौ अधिकतमं 
अवधि छह मास ओर जुमनि की अधिकतम सीमा एक हजार सूपए कर दी है । 

उपर किए गए वणंनसे स्पष्ट्है कि भारतीय वेन अधिनियम १६२७ के 
अनुसार निम्नलिखित दण्ड अधियुक्त को दिए जातिं; 

(†) कारावास--यद्यपि कारावास की अधिकतम अवधि प्रत्येक अपराध के 
लिए स्पष्टरूप से वन अधिनियममें लिखी ह तथापि यह्‌ नहीं लिखा है कि कारावास 
सादायाकलिनि होगा) साधारण खण्ड अधिनियम, १८६७ के अनुसार १८्६८या 
उसके बाद बनाए गए अधिनियमों मे यदि केवल कारावास लिखा दहै तो उसका अथं 
दोनों भाँति के कारावसोंसेहै। इस प्रकार वन अपराधो के लिए सादा याकठिन 
दोनोमेसे किसी भातिकाकारावास दियाजासक्ता हे । भारतीय वनं भधि- 
नियम मे सामान्यत्तया कारावास की अवधि छहं मास से अधिक नहीं है परन्तु धारा 
६२ मेँ वणित अपराध के लिए कारावास कौ अधिकतम अवधि दो वषे हो सकती है । 
मध्यप्रदेश सरकार ने वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करके जहाँ 
मूलं अधिनियम मे कारावास कौ अधिकतम अवधिएक मासै वहां उसे बढ़ार छह 
मास ओर जहाँ वह्‌ मूल अधिनियममे छह मासदहै व्हा उसे बढ़ाकर एक वेषं कर 
दिया है। भागतीय दण्ड संहिताकी धारा ४३४ भूमि चिन्होंकेनष्टकरनेया 
हटने के लिए्दोनोमेमे किसी भांति काएक वपं तक का कारावास विहित है। 
दस प्रकार वन सीमा चिन्ह को हटाने, तष्ट करने, बदलने या विरूपित करने के 
लिए भारतीय वन अधिनियम मे भारतीय दण्ड संहिता से अधिक दण्ड विहित है । 

(४) जुर्माना-- सामान्यतया प्रत्येक अपयध के लिए भारतीय वन अधि- 
नियम में जुमृनि कौ अधिकतम सीमा विहितहै परन्तु धारा द्रेमें जुमिकी 
सीमा नहीं लिखी है \ ठेसी दशा मेँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा ६३ के अनुसार 
जुर्माना किए गए अपराध के लिए अत्यधिक नहीं होना चाहिए । वन अधिनियममें 
सामान्यतया जुर्मानि की अधिकतम राशिपांचसौ रुपएहै। केवलधारा७६ मे 
जुर्मानि कौ अधिकतम सीमादोसौ रुपए है । मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न संशो- 
धनो द्वारा जुमनि की अधिकतम सीमा एक हजार सपएु कर दीदहै। 

एेसी दशाओं मे जहाँ कारवार ओर जुर्माना दोनों दण्ड दिए जति है वरहा 
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जुमनि देने मे व्यत्तिक्रम होने की दशाम कारावास की अवधि बह जाती है! सिद- 
दोष करने वाला न्यायालय निणंय देते समय निर्णय मे वुर्मनादेने में व्यतिक्रम होने 
कीदशामें वढायी जान वाली कारावास की अवधि भी सिख देतारहै। भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा ५ के अनुसार कारावास कौ वायौ जाने वाली अवधि 
कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होती, जौ अपराध केलिए 
अधिकतम नियत है । 

(11) अधिहुरण--ऊपर लिखे दण्डं के अतिरिक्त भारतीय वने अधिनियम 
मे वन अपराध सं सम्बन्धित सम्पत्ति, उपकरण आदि के अधिहरण का भी उपबन्ध 
है ओर इस प्रकार यह्‌ तीसरे प्क्रार का दण्ड हुभा। वन अधिनियम की धारा ५५ 
कै अनुसार एेसी सव इमारती लकड़ी या वन-उपज जो सरकौर कौ सम्पत्ति नहींहै 
भौर जिसके विषय में वन अपर कियागयादहै ओौर एमे अपराधमें प्रयुक्त सब 
आजार, नावे, छकडे (या करई राज्यों मे अव यान) भौर पशु अधिहुरणीयदहै भौर 
उनका अधिहूरण उस अपराध के विए विहित किसी अन्य दण्डके अतिरिक्त हो 
सकता है । 

(1५) प्र्तिकर-- न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले उपयु क्त दण्डो के अति- 
सक्ति आरक्षित वनसे सम्बद्ध अपराधौमें न्यायालय वन को हूए नुकसान का प्रतिकर 
देने काभी कभी-कभी निदेणदेदेताहै। यह वास्तवमें दण्ड नंहींहै; यहतो वन 
को हुए नुकसान की क्षति-पूति है या अभियुक्त द्वासा उपयोग मं लायी गयी वन-उपज 
का मूल्य । वन अधिनियम के अभीनप्राधिकृत वन अधिकारियों कोवन अपराध कै 
लिए प्रतिकरनलेने की शक्ति है । वन अधिनियमकी धारा ६ के अनुसारं प्राधिकृत 
वन अधिकारी उस वन अपराध के लिए जिसके वारे में यह्‌ सन्देहुहौ कि वह किया 
गया है, प्रत्तिकरके रूपमे कोई धनराशि लेः सकते हँ । यद्यपि यह्‌ भी पारिभाषिक 
खूप से दण्ड नहीं है तथापि इसका प्रभाव उसी के समान होताहै। 
शास्ति ओर प्रक्रिया सम्बन्धी वन अधिनियम के उपबन्ध 

धारा ५२-(१) जब कि यह्‌ विश्वास करते काकारण है कि किसी वन- 
उपज के बारेमे कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तज एसी उपज, सब 
ओजा, नवो, छक्डों या पञ्चुओं सहित, जिनका प्रयोग एसे अपराधके करनेमें 
हुमा है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी दारा अभिगृहीत की जा सकेगौ । 

(२) इस.धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने बाला हर अधि- 
कारी एेसी सम्पत्ति पर यह्‌ उपर्दशित करने बाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस 
प्रकार अभिप्रहूण हो गयः है भौर यथाहक्य श्षौघ्र एेसे जभिग्रहुण की रिपोटं उस अप- 
राध का, जिसके कारण अभिग्रहुण हभ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने 
वाते मजिस्टुट को मेजेगा: 

परस्तु जबकि वह्‌ वन-उपज, जिससे बारे मे यह्‌ विश्वास है किं एसा जप- 
राध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है ओर अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाजञक्य क्षीघ्न 
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अधिकारी परिस्थितियों के जारे में रिपोटं अपने पदीय वररिष्ठकोदे देताहै, तो बहू 
पर्याप्त होगा । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन -- उत्तर प्रदेश सरकार ने १६९० के उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम संस्पा २१ कीधारा७के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा 
५२ मे 'छकंडो" के स्थान पर 'यानोँ' शब्द प्रतिस्थापित किया दहै । 

पंजाब, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेशने भी इस धाराम छकडों' के स्थान 
पर "यानो" शब्द प्रतिस्थापित किया है। 

टिष्पणी-दस धारा के अनुसार वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को केवल 
अपराध से सम्बद्ध समस्त उपकरणों आदि का अभिग्रहण करने की शवित है परन्तु 
अभिग्रहण करने वले प्रत्येक अधिकारी को एसी सम्पत्ति पर अभिग्रहुण उपदर्शित 
करने के विए कोई चिह्वु लगाना अनिवायं है । साथ ही उसके लिए यहु भी जरूरी 
है कि वह्‌ एसे अभिग्रहण कौ रिपोटे उस अपराध का जिसके कार्ण अभिग्रहण हुभा 
है विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वले मजिस्टरृट को यथाशक्य शीघ्र 
भेजे । परन्तु जब अपराध से सम्बन्धित बन-उपज सरकार की सम्पत्ति है ओरअपराधी 
अज्ञात है तब यही पर्याप्त होताहै कि वह्‌ व परिस्थितियों के बारे मे [ट 
अपने पदीय ब्‌(र्ष्ठि. को यथुशवय शीघ्र भेजे ! “यदि वन अधिकारी अभिग्रहणकी 
रिपोटं अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्‌ ट को नहीं भजता तो वह्‌ अभिग्रहीत वस्तुओं 
को अवैध रूपसे रोके रखने ़ा दोषी माना जा सकता है। वामन रामचन्द्र गोण्ड 
बनाम दौपचन्द बालकिंशन वाद (आई० एल० आर० १५ मुम्बई २२६९) मे अभि 
निर्धारित किया गया कि वन अधिकारी मालका निरोध इस आधार पर न्यायोचित 
नहीं बता सकता किं अपराध वन विधि के विरुद्ध हुभा है, यदि उसने मामते को 
त्यायालय के समक्ष ले जनेके बरेमे इसधाराद्रारा अपेक्षित अनूक्रम का अनुपालन 
नहीं किया । परन्तु इस मामले मे अपील न्यायालय ने यह्‌ देखते हुए कि बामन 
रामचन्द्र गौण्डे सहायक वन संरक्षक ने दस संदेह के कारण कि इमारती लकड़ी सर- 
कारी वनं से चुराई गई है, विशेषकर जबकि उसके साथ विधिमान्य पासनहींथा 
उसे अभिग्रहीत किया ओौर बाद मे पटेल द्वारा यह्‌ लिखकर देने पर कि वह्‌ उसके 
मत्की कीरै, इस अधार पर कि वहु कुलकर्णी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, मामले के 
सब तथ्य अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिए, गौण द्वारा सद्‌भावपुवेक कायं करे 
का तक स्वीकार करके उसके विरुद्ध पारित जिला न्यायालय की डिक्गी को उलट 
दिया । 3९2५५ ८. 

अभिग्रह ओर अधिहृरण मे अन्तर- (1) अभिग्रहण एक अन्तरिम व्यवस्था 
है जिसमे अपराध से सम्बद्ध सम्पत्ति वन अधिकारी या पुलिस अधिकायी द्वासुः अपने 
कन्जे मे इसलिएले ली जाती है कि विचारण के दौरान वह्‌ सवते प्रस्तुक्ष मी जा 
सके । इसके विपरीत, भधिह॒रण अन्तिम व्यवस्था है जिसमे अभियुक्तं के दोष- 
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सिद्ध हौ जाने पर उसके द्वारा प्रयुक्त उपकरण आदि तथा अपराध से सम्बद्ध उपज 
यदि वह्‌ सरकार की सम्पत्ति नहीं है, दण्ड केरूपमें अधिहुरण कर सरकारको सतप 
दी जातीहै। 

(1) अरभिग्रहूण अपराध होने के शीघ्र वाद कियाजाताहै भौरदसे वनया 
पुलिस अधिकारी अपने विवेक से करता है । यह्‌ दण्ड नहीं है । इसके विपरीत अधि- 
हरण दण्ड है ओर उसका अदेशं विचारण के अन्त में दोषसिद्ध करे वाला 
त्यायालय किसी अन्य दण्डके साथकरताहै। 

धारा ५३-रेन्नर से अनिम्न पंक्ति वाला वन अधिकारी, जिसने या जिसके 
अघीनस्थ ने कोई जौजार, नवं, छंकड या दोर धारा ५२ के अधीन अभिगृहीत किए 
है, उन्हुं उनके स्वामी हारा एसे बन्धपत्रं निष्पादित किए जाने पर निमृ क्त कर सकेगा 
कि यदि ओर जब भुक्चसे एसी अपेक्षा कौ जाएगी, तो ओर तब मेँ इस प्रकार निमुक्त 
सम्पत्ति उस मजिष्ट्‌ ट के सक्ष पेश कर दंगा जिसको उस्‌ अपराध का, जिसके कारण 
अभिग्रहण हुमा है, विचारण करने कौ अधिकारिता प्राप्त है । 
संश्षोधन 

, उत्तर प्रदेश संशोधन-उत्तर प्रदेश सरकार ने १६९० के उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम संख्या २१ की धारा ७के द्वारा वन अधिनियमकी धारा ५३ में "छकडके 
स्थान पर "यान्‌" शब्द प्रतिस्थापित्त किया है। 

पंजाब, मध्यप्रदेश ओर हिमाचल प्रदेश राज्यो में भी विभिन्न संशोधनं दासय 
छकड़ ' के स्थान्‌ पर यान' शब्द प्रतिस्थापित किया गणा है । 

धारा ४४--एेसी किसी रिपोटं कौ प्राप्ति पर मजिष्टरट सब सुविधापृणं 
शीघ्रता से, पेसे उषाय करेगा जी अपराधी की गिरपतारी ओर विचारख ओर सम्पत्ति 
के विधि के अनुसार व्ययन के लिए आधद्यक हो । 

टिप्पणी -इस धारा मे प्रयुक्त एेसी किसी रिपोटं' से तत्पर्यं धारा ५२के 
अधीन किए गए अभिग्रहण कौ रिपोटेसे है। एेसी रिपोर मे वन अधिकारी सामान्य- 
तया अपराध की रिपोटे, उसके सम्बन्ध में किए गए अभिग्रहुण तथा अन्य आवश्यक 
सूचना भी भेज देते है । ठेसी सपोर्ट भिलने पर मजिस्टट सूुविधपूवेकं शीघ्रतासे 
उस पर कायेवाही करता है । इस कायंवाह्यं की प्रक्रिया का वन अधि नियम में विस्तृत 
वर्णन नहीं है । प्रक्रिया के विस्तृत वणन के अभाव में मजिर्टरट दण्ड प्रक्रिया संहिता 
मे वणित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। 

धार, ५५--(१) एसी सब इमारती लकड़ी या वन उपज, जो सरकार को 
सम्पत्ति नहीं है ओर जिसके विषय मे वनअपराध किय। गया है भौर एसे वन विषयक 
अपराध के करने से प्रयुक्त सब आजार, नादे: छकडे ओर पञ्ु अधिहरणीय हे । 

(२) एेसखा अधिहरण, एसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अति- 
रिक्त हयो सकेगा । 
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संशोधन 

उत्तर प्रदेश , पंजाब, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने विभिन्न 
संशोधनो द्वारा इस धारा मे 'छकृड' के स्थान प्र "यान" शब्द प्रसिस्थापित किया द| 

टिप्पणी--धारा ५५ के अधीन कायं करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
कि अभिगुहीत सम्पत्ति का स्वामी साथ हो ओर अभिग्रहण उससे किया जाए। 
महम्मद खां बनाम स्राटवाद (ए० आई० आर० १६३८ नागपुर ३६५) मे अभि- 
निर्धारित क्रिया मथा किं इस धारा मे विधान मण्डल ने “अधिहुरण' शब्द का प्रयोग 
क्रिया हैजो भारतीय दण्ड संहिता मे प्रयुक्त 'समपह्‌रण' शब्द से भिन्न अथं वाला ह । 

किसी सम्पत्ति का समपहुरण्‌ उसके स्वामी से किया जा सकता है परन्तु किसी सम्पत्ति 
का अधिहूरण किसी व्यवित के कव्ञे से किया जा सकता है, चाहे वह्‌ उसका स्वामी 
हो या नहीं। 

यदि वन-उपजन जिसके सम्बन्ध मे अपयध कियागया है, सरकार की सम्पत्ति 
हो तौ मजिस्टेट उसके बारे मे यही अदेश दे सकता कि वहु वन अधिकारी द्रवाय 
अपने भारसाधन मले ली जाए} उसके विक्रय ओर आगमो पै भेदियों को इनाम 
देने का अदेश अवैध है सस्नाज्ली बनाम नाथ्‌ खाँ वादं (आई० एल० आरण ४ 
इलाहाबाद ४१७) अभिनिर्धारित किया गया है कि उस वन-उपज के वारे मेँ जिसके 
सम्बन्ध में कोई वन अपराघकरियागप्राहै भौरजो सरकार की सम्पत्तिहै, अधिहूर्ण 
काअदेशनतो आवश्यकहै ओर म दिया जा सकता है । जो कुछ करना 
अविद्यकदहै वहू यहीदहै कि वन अधिकारी को निदेश दिया जाए कि वहु"५से अपने 
भारसाधनमेलेले। 

धारा ५५ के अधीन अधिहुरण का अदेश स्पष्ट रूपसे दण्ड है ओर एसा 
होने के कारण वहु सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों की सम्पत्तिकेवारेमे उसी 
समय दिया जा सकता है जब कि वन अधिनियम के अधीन उस वन अपराध पर्‌ 
जिसके सम्बन्ध मे अर्भिग्रहुण किया गया, अन्य दण्ड दियागयाहै। धारारद६के 
अधीन दण्ड देत के वहुतं समय वाद अधिहुरण का आदेश देना अवैध दै [उन्दी 
देख बनाम सन्ना वाद (आई० एल० आर० २७ कलकत्ता ४५०) तथा सज्रा्ञी 
बनाम नाय्‌ खां वाद, (आई० एल० आर ० ४ इलाहाबाद ४१७) ] 

अधिहूरणं तथा समपहूरण मे अन्तर-अधिहरण ओर समपहरण दोनों दण्ड 
दै ओर विचारण कै अन्तम किसी अन्य दण्डके साथ दिए जतिहैँ। अधिहुरण वन 
अधिनियममें दण्ड है ओर समपहुरण भारतीय दण्ड संहिता के अधोन दण्ड है इनं 
दोनो मे निम्नलिखित अन्तर है: 

(1) अविहरण उस सम्पत्ति का किया जाता जोजपराधकरेमेकाममें 
लाईगईहोओरजो सरकार कौ सम्पत्तिन हो। समपहरण उस सम्पत्ति काकिया 
जातादहै जोञपराधकरनेमे काममेन लाई गर्ईहो ओर नजो सरकार की सम्पत्ति 
नहौ। 
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(1) अधिहरण उस सम्पत्ति काभीकियाजासकताहै जौ उसके स्वामी के 
कव्जे मेन दहो । इसके विपरीत समपहुरण केवल उस सम्पत्तिकाहोताहैजो स्वामी 
के कवब्नेम हो। 

(111) अधिहूरणीय सम्पत्ति जगम होती ह । इसके विपरीत समपहुरणीय 
सम्पत्ति जंगम या स्थावर दोनों प्रकारक हो सकती है 

धारा ५६-- जब किसी वन विषयक अपराध का विचार समाप्त हौ जाता 
है, तब यदि बह्‌ वन-उपज, निके सम्बन्ध मे एेसा अपराध हमा है, सरकार कौ 
सम्पत्ति हैया उसका अधिहरण हभ है, तो वह्‌ वन अधिकारी द्वारा अपने भार 
साधनमेलेली जाएगी मौर किमी अन्य दक्ष मे, उसका रेसी रीति से न्ययनं किया 
जा सकेगा, जेसी `पायालय लिदिष्ट करे । 

टिप्पणी- यह्‌ धारा तभी लाग्‌ होती है जहाँ वन-उपज, जिसके सम्बन्ध में 
विचारण के परिणाम स्वरूप अन्ततोगत्वा अपराध किए जाने का निष्कषं है, वन 
अधिकारी या पुलिस अधिकारी हारा धाय ५२ के अधीन अभिग्ृहीत की गई हे) 
[इत्राहौीस अकबर अलस बनाम राज्य वाद (१६६२ (१) क्रि° एल० ले ६६४)] 
यह धारा यह भीस्पष्टकर देती है कि उस वन~उपजके वारम जो सरकारकी 
सम्पत्ति है ओर जिसके सम्बन्ध मे अपराध हुभा है, अधिहुर्ण का आदेश न आवस्यक 
है जौरनक्रियानजा सकता ह । उस सम्पत्तिके बारेमे तो वन अधिकारी को अपने 
भार साधनमेलेने का केवल निदेश देना चाहिए । [सज्नाज्नी बनाम नाथ्‌ खां वाद 
(आई० एल० आर ० ° इलाहाबाद ४१७) | 

धारा ५७- जब किं अपराधी अज्ञात हैया पाया नहींजा सक्ता, तब यदि 
मनिस्टेट का यह्‌ निष्कषं है कि फोर्‌ अपराध किया गयाहै, तो वह यह अदेश्च दे सकेगा 
कि निस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपराध हभ है, वह्‌ अधिहूत कौ जाए ओर वन 
अधिकारी द्वारा अपने मार साधनमेंलेलौ जाएया उस च्यषितिकोदेदी जाए जिते 
मजिस्ट्‌ ट उसका हकदार समन्ता है : 

परन्तु जब तक कि एेसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की तारीखसे एक मास का 
अवसाननदहयोगया हो, या उस पर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति 
की, यदि कोई हो ओर एसे सक्षय की, यदि कोई हो, जिते वहु अपने दवे के समथन 
मे पेश करे, सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक एस। कोई आदेश नहीं दिया जाएगा । 

धारा ४८-- मजिस्ट्‌ट धारा ५२के अधीन अभिगृहीत ओर ज्ञीघ्नर भौर 
प्रकृत्या क्षयील्‌ सम्पत्ति के विक्रय के लिए इसमे इसके पूवं अन्तरविष्ट किसी बात के 
होते हृए भौ निदेश दे सकेगा भौर अषगमों से इस प्रकार बरत सफेगा, जिस प्रकार 
वहु एेसी सम्पत्ति से तब बरतता जब किं वहु बेची न गई होत । 

धरा ५६--वह्‌ अधिकारी, जिसने धारा ५२ के अधीन अभिग्रहण फियाहैः 
या उसके पदीय वरिष्ठे में से कोई या इस प्रकार अभिगुहीत सम्पत्ति में हितबद्ध 
होने का दावा करने वाला कोई न्यक्ति, धारा ५४५; धारा ५६, या धारा ५७ फे 
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अधीन पारित किए गए किसी आदेश्च को तारीख से एकं मास कै अन्दर, उस आदेश 
की अपील उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमरं ठेते मजिस्ट्‌ ट हारा दिए गए आदेशौ 
की अपौल मामूली तौर से होती है मौर एमी अपील परं परित मदेश् मन्तिम 
गा । 
टिष्पणी--धारा ५६९ के अधीन कोई तीसराव्यक्तिभी जो मूल न्यायालय 
की कायथेवाहियो मे पक्षकार नहीं था मौर अधिहरणसे मुक्ति के लिए जिसका दवा 
न्याय निर्णीत नहीं हुभा है; अपील कर सकता है । मेहर सरदार बनाम सस्नाट वाद 
(ए० आई० आर० १६३० कलकत्ता ५७७) के निर्णय मे कहा गया है कि इस धारा 
मे प्रयक्त पद दस प्रकार अभिग्रृहीत सम्पत्ति मे हितब्दरहोनेकादावा करने वाला 
कोई व्यित" स्पष्ट है भौर उसको धारा ५७ वपित प्रकरण तक सीमित नही 
समञ्षा जा सकता क्योकि इस प्रकार सीमित करने के लिएङइस धारा मे कृनहीं 
लिखारहै। इसधारयाकी भाषा स्पष्ट है भौर "इस प्रकार अभिगरहीत सम्पत्ति' पदं 
विधि सम्मत रूपमे तथाव्याकरणकौ दुष्टिसे धारा ५२ के अधीन अभिग्रहुण को 
निविष्ट करता है जिसमे ओजा, नावो आदि का अभिग्रहण सम्मिलित है । 

वन अधिनियम की धारया ५९ उच्च न्यायालय कौ सामान्य पुनरीक्षण 
शकितियो को, अपवजित नहीं करती । सश्नाज्ञी बनाम नाथू खाँ वाद (आई० एल० 
आर० ४ इलाहाबाद ४१७) के निणंयमे कहा गया है किं जब किसी अधीनस्थ 
न्यायालय ते न्यायिक तिणेय मे कोई महच्त्वपूणं गलती करदी हो तो उच्च न्यायालय 
धारा ५६ के अधीन जिला जज द्वारा दिए गए अपील अदेश को पुनरीक्षित कर 
सकेती है । 

धारां ९०-जब कि.यथास्थितिःधारा ५४ या धारा ५७ के अधीन किसी सम्पत्ति 
के अधिहूर्ण के लिए आदे्ष पारित छिथ जा चूकाहै भौर एसे आदेश्च की अपील के 
लिए धारा ४६ दवार परिसीमित कालावधि बत गर है मौर एसी कोई अपील नहीं 
कौ गरईहै, या जब करि एसी अपील किए जाने पर अपील न्यायालय, एेसी सम्पूणं 
सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के बारेमे एमे जदेक्षकी पुष्टि कराह, तो यथा 
त्थिति, एसी सम्पूणं सम्पत्ति या उसका एता कोई प्रभाग सव धिल्लंगमों से मुक्त 
होकर सरकार में निहित होगा 

वारा ६१- इसमे इसके वं अन्तविष्ट किसी बात की बार्बत यह नहीं समक्षा 
जाएगा कि बह राज्य सरकार हारा इस निमित सक्षक्त अधिकारी को एसी सम्पत्ति 
को तुरम्त निम्‌क्त करने का निदेश देने से निवारित करती है जो धारा ५२के 
अधीन अभिगृहीत को गई है, 

टिप्यणी -अभिण्हीत सम्पत्ति की निर्मुक्ति का उपबन्ध धारा ५३मेंहै। 
उस उपबन्ध के होते हुए धारा ६१ के उपबन्धः की आवर्यकता अधिक व्यापक तथा 
प्रभावशाली उपबन्ध बनाने तथा सरकार की इस सम्बन्धः मेँ अनन्य शक्त दिखाने के 
लिए पड़ी । धारा ४३मे केवल मौजारो, नावो, चकों या पशुओं को निर्मुक्त करे 
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क[ उल्लेख है । परन्तु धारा ५२मेंतो वन-उपज भी अभिगरृहीत की जाती है । अतः 
धारा ६१ उसको भी अपनी परिधिमेंलेतीरै। इस प्रकार यह्‌ अधिकं व्यापकं दै । 
इसके अतिखि्ति धारा ५३ के अनुसार यह्‌ शक्त रेन्जरसे अनिम्न पदके केवल उस 
वन अधिकारी को है जिसने स्वयं या जिसके अधोनस्थ ने अभिग्रहण किया हो । वह्‌ 
भी बन्धं पत्र निष्पादित होने पर निमूक्त कर सकता । धारा ६१ में यह शक्ति 
राज्य सरकार किसी अधिकारीकोदे सकती है गौर बन्धपत्र की शतं भी नहीं र्वी । 
हस प्रकार निमूक्त करने वलि अधिकारी कीदष्टिसेभी धारा ६१ धारा ५३ 
क्री तुलना मे अधिक व्यापक है । वास्तव मे यह शक्ति सरकार की अनन्य शक्ति का 
द्योतक है ओर सरकारकिसी अधिकारी को इस निमित्त सशक्त कर सकती है, उदाहरण 
के लिए उत्तर प्रदेश में यह्‌ शक्ति समस्त डिवीजनल फास्ट आफीसरो के अतिरिक्त 
गदवाल, कुमा गौर नैनीताल जिलों के उपायुक्तो कोभीहै। इस प्रकार धारा ६१ 
एक विशेष शक्ति का वर्णन करती है जो वन अधिकारियों के विस्तृत अधिक्षेत्रों ओर 
ग्रामवासियों की आवक्यकताओं को देखकर विदोष परिस्थितियों मे प्रयोग के लिए 
उपबन्धित है । इस उपबन्थ का एक लाभ यह्‌ भी है कि यदि कोई अधीनस्थ कमं 
चारी तंग करे के उहिश्य से अरभिग्रहण करं तो इस प्रकार सशक्त अधिकारी अभि- 
गृहीत सम्पत्ति को तत्काल मुक्त करा सकता दै ओर व्यधित व्यक्ति को न्यायालय में 
वाद तथा अपील दायर करने का कष्ट नहीं उठाना पडता । 


संशोधन 


उत्तर प्रदेश संक्षोधन--उत्तर प्रदेण सरकार ने इण्डियन फरिस्ट (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १४कै द्वारा भारतीय वन अधिनियम 
१६२७ की धारा ६१ के बाद निम्नलिखित नर्द धाराब्ढादीहै: 

६१-क कतिपय अपराधो के लिए दोषी टहृराए गष व्यक्तियों को संक्षिप्त 
बेद्वल करना--(१) जञ कोई न्यायालय धारा २६ की उपधारा (१) के खण्ड 
(क), खण्ड (घ) या खण्ड (ज) याधारा ३३ की उपधारय (१) के खण्ड (ग) या 
खण्ड (ज) के अधीन किसी अपराघकेलिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए तो वह 
निणय देते समय उस व्यक्ति को ठेसी भूमि से बेदवल किए जाने का निदेश देः सकता 
है, जिसके सम्बन्ध मे अपराध किया गयाहो। | 

(२) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 
उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश को, उस समय तक के लिए स्थगितं 
करने का निदेश दे सकता है जब तक कि वह पूवंवर्तीं न्यायालय द्वारा विचाराधीन 
रहै भौर एते आदेश को उपान्तरित, परि्वतित या बातिल कर सकृताहै ।. ` 

धारा ६२- जो कोर'वन अधिकारी था पुलिस अधिकारी तंग करने कं लिए 
जौर अनावद्यक शूप से किसी सम्पत्ति का अमिग्रहण इतं बहाने करता ह कि एेसी 

अभिगृहील सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीने अधिहरणीय दै, वह्‌ उस अवधि के कारा- 
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वाससे, जो छह मास तक कौ हो सको या जुमनिसे, जो पाच सौ रुपए तकं का 
ह्यो सकेगा, था दोनों से, दण्डनीय होगा । 
सशोधन 

सध्य प्रदेश संश्षोधन- मध्य प्रदेश सर्कार ने १६६५ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या ६ काधासय १२ केदारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा 
६्२में "जोह मासतककीहो सकेगी या जुमनिसे,जोर्पाच सौ रूपए तक का 
हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर शो एक वषं तककीहोसकेगीया बुमनिसे, जो 
एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए हैँ । 

धारा ६२-जो लोक या किसी व्यपति को नुकसान या क्षति पहचान या 
भारतीय दण्ड संहिता मे यथा परिभाषित सदोष लाम के आशय से- 

(क) जानवृश्षकैर किसी इमारती लकंडी या खड वृक्ष पर किसी एसे चिन्ह 
का कुटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उप्दशितं करने के लिए प्रयोग करते हँ 
कि एसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार या किसी व्यक्ति कौ सम्पत्तिहै, यारे 
फिसी व्यक्ति दारा विधितः काटाया हटाया जा सकेगा, या 

(ख) किसी वन अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी वक्षया 
इभारती लकओे पर लगे किसी एसे चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा या मिटाएगा, 
था 

(ग) किसी वन या बजर भूमि के, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू 
होते है, सीमा चिन्हको बदलेगा, सरकाएगा, नष्ट करेगाया विरूपित करेगा, 
वह्‌ कारावास से, जिसकी अवधि दो वदे तककीहो सकेगी या जुमनिसे, या दोनों 
से दण्डनीय होगा । 

टिप्पणी --इस धारा में प्रयुक्त कुछ शब्द या पद महत्त्वपुणं हैँ ! सब से पहले 
(सदोष लाभ' पद है । यहं पद भारतीय दण्ड संहिता मे परिभाषित है । दण्ड संहिता 
के अनुसार, सदोष ल(भ (या सदोष अभिलाभ, जंसाकि संहिता मे प्रयुक्त है) विधि 
विरुद साधनों दरार एेसी सम्पत्ति का अभिलाभरहै, जिसकार्वैधरूप से हुकदार 
अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्तिन हौ! इसके बाद खण्ड (क) मे जानवृञ्लकरः 
पद है । जानवृक्षकर पदसे तात्पयं है किग्यक्तिकौरस बातकाज्ञानहैकिकः 
क्या कर रहा हैँ ओर उसके क्या परिणामं होगे । ज्ञान स्वयं अपनी आंखो से देखते 
या किसी रसे व्यक्तिद्वारा जिसकी सूचना पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं 
है संसूचित किए जानेसे प्राप्त होता है । सन्नाट बनाम जामिन वाद (ए० आई० 
आर० १६३२ अवध २८) केनिणेयमें कहा गया कि व्यावहारिकि ओर विविध 
प्रयोजनों के लिए "जानकारी" या ज्ञानः से विद्यमानं तथ्यो, जिनको किसी व्यक्तिने 
स्वयं देखा है या जिनके अस्तित्व के बारे उसको एसे व्यक्तियों लिनकी सचना पर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, संसूचित किया है, के बारे मे उस ग्यकिति 
हाराधारणाकी गई मनकी दशा अभिप्रेत है! एक अन्य वादके नियमे कहा 
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गथा कि जानकारी या आशय का सदत पुणे रूप से परिस्थितियों से अनुमान लगन 
का मामला है । इसी खण्ड (क) मे एक अन्य पद ^कूटकरण' है । दण्ड संहिता के 
अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दुसरी चीजके सदृश इस आयसे करताहैकि 
वह्‌ उस सादृश्य से प्रवंचना करे या यह्‌ सम्भाव्य जानते हृएु करता है कि तद्‌ दारा 
प्रवंचना की जाएगी, वह 'कूटकरणः करता है, कहा जाता है । 

इसी धारा के खण्ड (ग) मे "सीमा चिह्न" पद भी महत्वपूर्णं है । इसमे वन 
सम्पदा कौ बाह्य सीमा ओर आन्तरिक सीमा पर बने सीमा चिह्वो के अतिरिक्त कूष 
पीमाओं पर लगे चिह्ध भी अति है । (बाडिक राव भडड्‌ कुम्ब वनाम सश्राट वाद 
(ए० आई० आर० १६४३ नागपुर १३६) के निर्णय मे कहा गयादहै कि धारा ६३ 
(ग) में प्रयुक्त सीमा चिह्वु' पद के अन्तगंत वन के अन्दर वह सीमा चिह्वभीदहैजो 
क्या गिरायाजाएसेक्यान गिराया जाए को अलग करने के ल्लिए लगाया गयाहै। 

धारा ६४-- (१) एसे किसी व्यकित को, जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त सम्देह 
विद्यमान है कि वह एक मास्त या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन 
विषयक अपराधं से सम्पृक्त है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकासे किसी 
मजिस्ट्‌ ट कं आदेशो के ओर किसी वारण्ट के बिना गिरप्तार कर सकगा । 

(२) इस धारा के अधीन गिरप्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अना- 
वश्यक विलम्ब के बिना मौर बन्धपत्न पर निमुक्त करने सम्बन्धौ अधिनियसके 
उपबन्धों के अधीन रहते हए, गिरपतार किए गए व्यक्ति को एसे मजिस्टृट के, जिसे 
इस मामले मे अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक 
अधिकारी के पाक ते जाएगा या भेष! 

(३) इस धारा क किसी बात की दाबत यह्‌ नहीं सभक्ञा जाएगा कि वहु 
एमे कायं कं लिए, जो अध्याय ४ के अधीन अपराध है, तब तक एसी गिरफ्तारी के 
लिए प्राधिकृत करती है जब तक कि धारा ३० के खण्ड (ग) के मधीन एता कायं 
प्रतिह्द्धिन केर दिया गथाहो। 

टिष्पएी-इस धारा से वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को वन अपराध 
से सम्पुक्त व्यविति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शवित मिली । वन अधि- 
नियम के अनुसार एसा कोई अपराध नहीं है जिसमें एक माससे कम अवधि का 
कारावास विदित हो । इस प्रकार वन अधिनियम के समस्त अपराधो में बिना वारण्ट 
गिरफ्तारी हो सकती है, परन्तु इसमे अपवाद संरक्षित वनका । संरक्षित वन 
सम्बन्धी अपराधो में गिरफ्तारी तभी हो सकती दँ जब धारा ३० (ग) के प्रतिक 
का उल्लंघन करके कोई अपराध क्रिया जाए्‌। | 

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अन्य विधिके जिन अपराधो म वारण्टके 
बिना भिरप्तारीहौः सकती हवे सज्ञेय अपराध कहलाते हैँ ओर जिनमें देषा नहीं 
किया जा सकता वे अस्य अपराध कहलाते हँ । दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार 
सं्ञेय तथा असंज्ञेय अपराधो मे नीचे लिखा अन्तर है: 


११२ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


(1) संजञेय अपराध सामान्यतया गम्भीर अपराध होते ह, इसके विपरीत 
असंज्ञेय अपराध सामान्यतया छोटे अपराध होतेह । 

(†) संज्ञेय अपराध मे पुलिस थाने में इत्तिला देते ही कार्यवाही प्रारम्भ हो 
जातीं है ओर उसके लिए मजिष्टरेट को इत्तिला या परिवाद की आवश्यकता नहीं 
हत्ती । इसके विपरीत असंज्ञेय अपराध मे पुलिस थाने मे इत्तिला देने से कार्यवाही 
प्रारम्भ नहीं होती । उसके लिए मजिस्ट ट को परिवाद करना पडता है मौर उसके 
अदेश पर ही कायंवाही आरम्भ होती है । 

(1) सं्ेय अपराध मेँ मजिस्टरेट के अदेश के बिना पुलिस धाने का भार- 
साधक अधिकारी अन्वेषण कर सकता है परन्तु असंज्ञेय अपराध मे वह्‌ मजिस्टरटके 
आदेश कै बिना अन्वेषण नहीं कर सकता । 

(1४) संज्ञेय अपराध मे पुलिस अधिकारी मजिर्टरट के वारण्ट के बिना 
अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है परन्तु असं्ञेय अपराध मे वह्‌ एसा नहीं कर 
सकता । 

(४) संज्ेय अपराधो के विचारण मँ वारण्ट-मामले कौ प्रक्रिया का अनुपालन 
होता है । यदि संक्षिप्त विचारण अनुज्ञात हो तो, उसकी प्रक्रिया काम मे लायी 
जाती है । असं्ञेय अपराधो के विचारण मे मामले के अनुसार वारण्ट-मामले, समन- 
मामते या संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया कामम लायी जातीहै। 

धारा ६५-- रेन्नर से अनिम्न पंक्ति का कोई वन अधिकारी या जिसके 
अधीनस्थ ने धारा ६४ फे उपबन्धों फे अधीन किसी व्यविति को गिरफ्तार कियाहै, 
एसे व्यति को उस दारा यह बंध पत्र निष्पादित कर दिए जाने पर निमुक्त कर 
सक्षेगा कि यदि ओर जब एसी अपेक्षा कौ जाएगी, तो ओर तब मे मामले के वारेमें 
अधिकारिता प्राप्त मजिष्टरट के ससक्षया निकटतम पुलिस स्टेशन फे भारसाधक 
अधिकारी के समक्न उपसंजात हो जाऊ गा) 

धारा ६६-हर वन अधिकारी ओर पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक 
अपराध के किए जाने को निवारित करेगा ओर उमे निवारित करने के प्रयोजन से 
ह्तक्षेष कर सकेगा । 

धारा ६७- जिला मिस्टर ट या राज्य सरकार द्वारा श्त निमित्त विशेषतय। 
साव्त कोई प्रथम्‌ वगं मजिस्ट्‌ ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधौन किसी एसे 
वन्‌ विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्ततः कर सकेगा, जो हं भास से अनधिक 
कारावास या पाच सौ रुपए से अनधिक जुमनिसेया दोनों से, दण्डनीय है । 
संशोधन 

, मध्य प्रदेदा संशोधन- मध्य प्रदेश सरकारने १६६५ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम ६्की धारा १२ के वारा मूल अधिनियम के शब्दो "छह मास से अनधिक 
कारावास या पाच सौ खपएसे अनधिक जुमनि से" के स्थान पर एकं वषं से अनधिक 
कारावास या एकं हजार रुपए से अनधिक जुमनि से" शब्द प्रतिस्थापित किए है । 
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धारा ६८--(१) राज्य सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना हारा, किती भस 
अधकारी को शकत प्रदान्‌ कर सकेगी कि बहु- 

(क) किसी रेते व्यक्ति से, जिसके विरद रेता युक्तियुक्त सन्देह धिथभान ह 
क उसने धारा ६२ फा धारा ६३ में विनिष्िष्ट किसी अपयध से भिन्न कोई वने विथ 
धक अपराय कियाहै, उस अवराध के लिए, सिके नारे मे यह सन्देह है कि उसने 
देषा अपराध कियाद, प्रतिकरके रूपमे कोई धनराशि प्रतिगुहीतं करने, भौर 

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नते अभिगृहीत की म्ह है, त 
हसे अधिकारी दाय यथा प्राक्कलितं उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पि 
कौ निशत करदे! 

(२) एेसै अधिकारी के, यथास्थिति, एसी धन राश्नि, या मुल्यया रोनोंके 
द दिद जानि पर संदिश्य व्यक्ति को, यदि वहु अभिरक्षा मे है, उन्मोजित कर दिया 
जाएगः भौर इह सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गईहै, निभुक्त करदवी 
जाएगी तथः पपे व्यक्रिति था एषी सम्बत्ति के विरूढ अमे कोई कायंवाही तहींकी 
जाएगी । 

(३) इख धारा के अधीन किती बन आौधकारीको उसतदक्षा मे ही श्रि 
प्रदत्त की जाएगी जब कि वहू रंजर से अनिम्न पंक्ति काजधिकारी नहींहै जौर कस 
से कम सौ रपए मासिक वेतन पता है मौर उपधाय (१) के खण्ड (क) के अधीन 
प्रतिकरके शूप में प्रतिगृहीत धन राशि क्रिसौ मी क्षामे पचा स्यए से अधिक 
नहीं है । 
संशोधन 

उत्तरप्रदेश संशोधन-- उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन्‌ फोरेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम १९६० कीधारातके द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ 
कीधाराद्त की उप धारा (३) में "पचास" शब्दके स्थान पर पाच सौः शब्द 
प्रतिस्थापित किए हैं| 

मध्यप्रदेश सरकारने भी धासयाद्नमेवेसादही संशोधन कियाद जैसा 
उत्तर प्रदेश सरकारने कियाद, 

टिष्पसी-धारा ६०८ (१)(ख)मे अधिहुरणीय अभिगृहीत सम्पत्ति का मत्य वन 
अधिकारी कै विवेक प्र छोड दिया गया है यदि वहु स्थानीय नियमों या वेभागिक्‌ 
निदेशो को छोडकर बाजार भाव से पल्य लगाता है तौ वह्‌ अपनी शक्ति के अन्दर 
ही कोयं करता है । एसे स्थानीच नियम या वैभागिक निदेश वन अधिकारी को 
अपना विवेक प्र्ोग मे लाने मे नहीं सोक सकते । वीरसिंहे दसदेश्च सिहं बनाम अध्य 
प्रदे सरफार वादं (९० आई० आर० १६५७ मध्य प्रदेक्ञ १६६) मे अभिनिर्धारित 
किया गया है कि मूल्यांकन की रति वन अधिकारी के विवेक के अन्तगतं हीह 
ओर उसे एक विशिष्ट रीति फा अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 
मध्य प्रदेश वन नियम संग्रह खण्ड शमे दिए गए अनुदेश समस्त जिलों मे एक- 
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रूवार्मक दरे लगाने के लिए बन अधिकारो के केवल मागं द्शंन के लिए परन्तु वे 
अधिनियम कौ धारा ६८ के अधीन बन अधिकारी के विवेक को नहीं बधते । जरह 
हकं अधिनियम का सम्बन्ध है, वन जधिकारी न इमारती लकड का बाजार मूल्य 
लेकर कोई गलती नहीं कौ क्योकि अधिनियम कौ धारा ६८ मं प्रयुक्त शब्द "मूल्यः 
दयाजार भूत्य को समाविष्ट करने केलिए पर्याप्त व्यापकं है । इस धारा के अनुसार 
बन अकारी को अपने अनुमान के अनुसार मूल्य लगाना है । यदि उसके विवेकमें 
जार दर अनुमानित मूल्य निकालने कौ ठीक रीति हतो वहु बाजार दरसे मूल्य 
निकाल सकंता है । 
धारा ६६--जद किस अधिनिययके अधोन की गई किसी कायवाहीमे, 
्ा हद अधिनिथसम के अधीन किए गए किसी कायं के परिखामस्वरूप एसा प्रह 
उखा है कि श्या कों दन-उपज सरकार को सम्पत्ति है या नही, तब, जब तक कि 
्रतिष्टल साबित न कर दिया जाए, एसी उपज कै बारे मे यह्‌ उपधाररा कौ 
जायी कि बहू रकार शी सम्पत्ति है | 
टिष्यमी- इस उपधारणा के आधार पर किसी अभियुक्त को दण्ड नहीं 
„ दिया सकता । वन अधिनियम के अधीन वार्दो मे यह्‌ अभियोजनका कतव्य ह कि 
येह निदिवाद हप से साजित करे कि अभियुक्त के पास पकड़े गए लट्ठे उन्हीं वृक्षो 
 -कैरहैजो वनमे अरवेधलूपसे गिराए गए । सिद्धश्वर पण्डा बनाम राज्य वाद (ए० 
~: -आई० आर० १६५४ उड़ीसा १६) में अभिनिर्धरित किया गया ह कि यदि अभियुक्त्‌ 
उन लट को सन्तोषजनक ठग से अपना सावित नहीं कर सका तो अभियोजन यहं 
सादित करने कि लद्ढे सरकार की सम्पत्ति टँ गौर अवध रूपसे सरकारी वनसे 
लाए गए, के दायित्व से मुक्त नही हौ जाता। 
अभियोजन प्रकिया 
ऊपर बर्णितं धाराओं से स्पष्ट है कि वन अधिनियममें प्रक्रिया के सम्बन्ध 
मे केवल (1) भपराध से सम्बन्धित वन-उपज तथा ओजायो आदि का अभिग्रहम, 
उनकी निमूक्ति ओर विचारण की समाप्ति पर वन-उपज का ग्ययन; (1) अपराध्‌ 
से सम्बन्धित व्यक्ति कौ गिरफ्तारी तथा निम्‌; () वन अपराधो का न्यायालय 
मे विचारण, (५) वन अपराधो का वन अधिकारियों द्वारा शमन, तथा (४) वन- 
उपज का सरकार कौ सम्पत्ति होने सम्बन्धी उप-धारणा के बारे में उपत्रन्धे हँ। इन 
सीमित उपबन्धों से अभियोजन प्रक्रिया कौ पुरी जानकारी नहीं होती । उसके लिए 
दण्ड प्रङ्गिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सूसंगत भागों का ज्ञान 
उपिक्षित है । फिर भी वन अधिनियम के अधार पर प्रक्रिया का पूणं विवरण संक्षिप्त 
मे यहाँ प्रस्तुत किया जाताहै। 
वन रक्षक या अन्य वन अधिकारी अपने दैनिक वन ध्रमण्‌ के दौरान वन अप- 
सार्धोकोयातो होता हुमा पतिया किया हृ पाते दह! जब वे कोई वन अप- 
राधं होता हुमा पतते है तो उनका सवं प्रथम कतव्य यह है कि वे वन अधिनियम 
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दवारा प्रदत्त गिरफ्तारी तथा अरभिग्रहण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग विवेकपुणं हं से 
करं । गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना चाहिए किं संरक्षित वन सम्बन्धी 
अपराधमे गिरफ्तारी तभीकी जा सकती है जव वह धारा ३० (ग) के प्रतिषेष 
के उल्लंघन से सम्बन्धित हो। यद्यपि एक मास या उसमे अधिक के कारावास 
से दण्डनीय प्रत्येक अपराधमे गिरफ्तारीकी जा सकती है तथापि दसं शदित 
का प्रयोगं केवल गम्भीर अपराधो मे ही करना चाहिए क्योकि धारा ६४ (२) के 
अनुसार भिरष्तार करने वले हर व्यक्ति के लिए यह्‌ भावश्यके है कि वह अना- 
व्यक विलम्ब के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, यदि वह्‌ बन्धपश्र निष्पादित 
करनेको तैयार होतो अपने रेन्ज अधिकारी (यदि वह रेन्जर से अनिम्न पवित 
कानहींहै) के पास ले जाए ताकि वहं बन्धपत्रं निष्पादित करवां कर उसे निक्त 
कर दे, अन्यथा उसे अधिकारिता प्राप्त मजिस्टट के समक्ष या निकटतम पुलिस र्टे- 
शनं के भार साधक अधिकारी के पास ले जाए । इस प्रकार उसे अपने सव कार्यं छोड 
भिरप्तार व्यक्ति को रेन्जर या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारीयां 
अपराध में अधिकारिता रखने वाले मजिस्टरट के समक्ष ले जाना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्त अधिकांश अपराधे तुच्छ होतेह, जसे, वृक्षो की शाखाएं काटना, छाल 
उतारना, पत्तियां तोडना, ईधन ले जाना या छोटे आकार के वृक्षक काटना आदि । 
दनको भी अधिकांशरूप ते स्त्र्या करतौ रँ । अतः इतने तुच्छ अपराधो मेँ ओर विशे- 
दकर जव अभियुक्तस्व्रीहो तो, गिरफ्तार करना व्यथं में मंञ्चट बढाना गौर स्त्रियो 
के म.मलेमें तो अपने लिए सकट को निमन्त्रण देना है । गम्भीर अपरो मे -जैसे 
बड़ अकार के वृक्षो का मिराना, अधिक्रमण करना आदिमे अपराधी को अवश्य 
गिरफ्तार करना चाहिए । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४६ के अनुसार मिरफ्तार 
करने वाला अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वलि व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छता 
या परिरुद्ध कर्ता है जब तक कि वहु वचनयाकमं द्वारा अपनेको अभिरक्ामें 
समपित न कर दै। यदि देसाव्यक्ति अपने गिरपतार किए जाने के प्रयास का बलात्‌ 
प्रतिरोच कर्ताहं या भिरप्तासी से वचने का प्रयत्न करताहैतो मिरफ्तार करने 
वाला अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोगमे ला 
सकता है । | 
अभियुक्त भि रफ्तार किया जाए या नहा परन्तु अपराध से सम्बन्धित वनउपज 
ओर अपराध में प्रयुक्त ओजार, यानि, पञ्च आदि सब धारा ५२ के अधीन अभिगृहीत 
कर लेना चाहिए । पडुओं को छोड इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति पर वन अधिकारी 
को यह उपदशित करने के लिए कि उसका अभिग्रहण हुआ, कोई चिह्न लगाना चाहिए । 
पज्ञ॒ओं को निकटतम कजी हाउस भेज देना चाहिए । अभिगरृहीत वन-उपज रखने -के 
लिए यदि कोई अन्य सुरक्षित स्थाननदहौतो आस-पास के गाँव के प्रधान या अन्य 
किसी व्यक्ति की सुपदंगीमें देकर रसीद ले लेनी चाहिए । यह सबके केन्र 
अपराध पकडने वाले वन अधिकारी को अपराध होने की रिपोटं रेन्ज अधिकारी के पास 
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अपराध देखने के यथा शीघ्र बाद (उक्र प्रदेश में मदनो भं २४ षष्टे मं गौर दबं 
तीय प्रदे मे तीन दिन के अन्दर ) पहूबा देनी चहिए ¦ यह्‌ रिपोटं लिखित या 
मौखिक हो सकती है । जब वह्‌ लिखित होती है तो उसमे (4) अपशाश्च रिपौोरं 
कर्मक तथा तारीख, (1) अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम तथा उसका पता, 
(पा) अपराव का स्थान, विवरण तथा वनं अधिनियम की धारा संस्या,(+४) अपरा 
से हई क्षति का मूल्य, (४) साक्षियों के नाम तथा पते तथा (४) जन्य कोई बिबरण, 
आदि का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए । यदि वन रक्षक या अन्य अधिकारी लिखनान 
जानता हो रेज अधिकारी अपने हाथ से अपराध रिपोटं लिखकर रियोटं करने बले 
के अंगूटे का चिन्ह लगवा लेता है ¦ 

अपर रोद रजिस्टर तिप्त होता है ओर उसमे क्म सख्या छपी रहती 
है । सों लिखने वाला अधिकारी अपरावें कौ रिपोटं कालातुक्रम में लिखकर 
उयकी अन्तिम प्रति अपने रजिस्टर मे छोड प्रथम दो रेन्न अधिकारी कोदेताहै। 
दस ध्पोटं के साथ वहु अभिगीत सम्पत्तिकी सूची, सरलत्तासे लाए जा सकने 
योभय अभिगृहीत ओजार, शेष अभिगृहीत सम्पत्ति की अभिरक्षा का विवरण { जसे 
सुपुरदभी नामा आदि), पशुओं को, यदि कोई हो, काज हाउस भेजने कौ रसीद आदि 
शरी देता या मेजता है ¦ यदि वन रक्षक या अन्य वन अधिकारी अपने दनिक ज्रम्‌ 
मं कोई अपराध किया हभः देखता है ओौर अराघी का पता नहु है तो वहु अपराध 
की रिपोर तोरेन्न अधिकारीको तत्काचकसर् देता है परन्तु उसमे अपराषीके 
लाम के स्थानें पर अज्ञातः शब्द लिरं देता है । 

जब रेज अधिकारी को अपराध रिपोर मिलतीहै तो वहु उसकी प्रविष्टि 
अपने अपराध रजिस्टर मे ओर अभिगरहीत सम्पत्ति की प्रविष्टि अभिगरहीत्त सम्पति 
रजिस्टर करता) एेसाकरनेके बाद वह्‌ पराध सिपोटे की एकप्रति अ्रभा- 
गीय वन अधिकारी (डीनएफ०्ओ०) को भेज देता है भौर वह्‌ सी उसे अपने कार्था- 
लय में रखे अपराध रजिस्टरमे चा वेताहै ¦ अभिग्रहीत सस्पत्तिके दारेमे रेज 
अधिकारी मास के अन्तमें एक विवरणी प्रभामीय वन अधिकारी कोभेजदेताहै। 
अपराध सिपोटं की दृसरी प्र्तिसेया तो व्ह स्वयं अन्बेषणं करता हया अपने 
किसी रेज सहायक कौ अन्देषण का कायं सौपते हुए अपराध रिपोटं की दूसरी प्रति 
उसे भेज देता दह । 

वन्‌ अधिनियम में अन्वेषण तथा अन्य प्रकिया कावर्णंन नहीं है} इसके 
सिए दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पुलिस नियम संग्रह आदि का अध्ययन लाभदायक 
होता है} इतना विस्तृत ज्ञान न होने पर भीः अन्वेषण अधिकारी को अपराध स्थल 
का निरीक्षण करके उसका नक्शा बना तेना चाहिए अर्थात्‌ वन सीमा दिने वाल 
नक्शे मे अपराध स्थल, उसका निस्तार आदि चिद्धितकरना चाहिए । स्थनको 
देखकर तथा अपराधं सिपोटं में लिखे साक्षियों तथा अन्य व्यवितयों से पृषता करके 
अपराध को निक््वायक सूप से साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना बाहिए । 
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ठप अन्वेषणं के लिए वन अधिनियम की धारा ७२१) के अधीन राज्य सरकार 
किसी वन अधिकारीमें (क) किसी भूमि प्र जने, उसका सर्वेक्षण, सीमाकन ओर 
नक्शा तैयार करने की शित, {ख) साक्षियो कौ हाजिर होने के विए अौर दस्तविजों 
ओर सारान्‌ वस्तुओं को पेश करने के विएु विवश करने वाली सिविल न्यायालय 
की शकितर्था, (ग) दण्ड प्रकिया संहिता १८९८ के अधीन तलाशी वारण्ट निकालने 
की शक्ति, ओर (घ) वन विषयक अगाद फीर्जच करने ओौर्‌ हसी जाँचक 
दौरान साक्ष्य लेने ओर उसे अभि्जिरन्ति ररे की शक्ति, सब या इममे से कोई 
शक्ति विनिहित कर सकती है । धःरा ५२ {२) म यह्‌ भी उपवन्धहै म उपधारा (१) 
के रण्ड (व) के अधीन अभिहित कोई सक्षय मजिस्टरट के सामने किसी पश्वात्‌- 
वर्ती विचारण मं ग्राह्य होगा परन्तु यह्‌ तद जव.कि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति 
म वहु साक्ष्यलिया गयादौ । वन्‌ अधिनियम मे इने शक्तियों को विनिहित केरे 
के सुम्बन्धमे उपञ्न्धहोने से दही किसी वन अधिकारी को उपर लि्ठी सद शपितरथां 
या उनमें से कोई सक्ति नहीं भिल जातो । इसके लिए राज्य द्रकारको दस धारा 
के अधीन राजपत्र में अधिसृुचनः प्रकाशित करके अपने अधिकारियों के पिष्ट 
वर्गो मे उपर लिखी सव या उनमें से कोहं शक्ति विनिहितं करनी पडती है 

यदि अपराध से सम्बरन्धित वन-उपज कहीं छिपायी सयीहो तौ अन्वेषण या 
रेज अधिकारी को प्रभागीय वन अधिकारी (जिसमे सामान्यतया यह्‌ शविद्ि विनि- 
हित होती है) से तलाशौ वारण्ट लेकर, उस स्थान की, जह वहु दिपायी गयी है, 
दण्ड प्रक्रिया संहिता १६७३ की धारा १०० में र्वाणत रीतिसे तलाशी लेकर वह 
वन-उपज अभिगीत करनी दाहिए 1 तलाशी वारण्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता मे दिए गए 
निहित प्रकूप मे होना चाहिए ¦ तलाशी तेने जाने से पूर्वं तलाशी लेने वान्ते भधि- 
कारौ की अपने साथ उसीग्राम केदोस्वतंत्र ओर प्रतिष्ठित निवासियों को अपने 
साथे जाना चाहिए ओर तलाशी मे अभिगृहीत वस्तुओं की सूची बनाकर उपर 
उनके हस्ताक्षर तेने चाहिए 1 

वन अधिनियम मे अभियुक्त के कथन लेने की शक्ति का उल्टोख नहीं है । 
सका तास्पयं यह्‌ है कि वन अधिकारी द्वारा अस्पेषण के दौरान अभिकिखित अभि- 
युक्त का कथन न्यायालय में ग्राह्म नहीं है । फिर भी अन्वेषण के दौरान उसपे पूछ- 
ताछ को जाती है अभिरृहीत सम्मत्तिकी सूची पर यहं दशित करने के लिए उसके 
हस्ताक्षर कराए जति हैकि वह्‌ सम्पत्ति उतसे अभिगृहीत की गई । साक्षियोंके 
कथन अभियुक्तं के सामने तिष्ठ जति दह ओर उन पर उसके हस्ताक्षर कराए जाते 
है! अपराध के सम्बन्धं मे कु स्वतंत्र व्यक्तियो के समक्ष उसका स्वेच्छा से किंयां 
गया कथन्‌ भी अभिलिखिटद किथा जाता है ओर उत स्वत्र व्यक्तियों के साक्षियों 
केरूपम हस्ताक्षर कराएजतिर्हैँ! यदि अभियुक्तं दोषी होने का अभिवचन करता 
है तो उसके यहु भी पृछठाजताहैकिक्या वहु अपराध को, जसा फि जगे बताया 
जाएगा, शमन कराना चाहता है था वादको न्यायालयमें ते जाना चाहूतादहै। 


११८ भारतीय कन अधिनियम मीमांसा 


अन्वेषण (या साधारण भाषामे जचि) समाप्तहो जाने के बाद अन्वेषण 
अधिकारी कोःयदि यहं विश्वास हौ जाए कि अपराध रिपोटं सत्य है, अभियुक्तने 
अपराघ किया है गौर उसे न्यायालय से दण्डित कराने के लिए पयर्प्त निङ्वायक 
सक्षय एकत्र कर किए गये हँ तो उसके सामने काद को निपटाने के लिए वन अधि- 
नियम के अधीन निम्नलिखित्त दो विकल्प रहते है 
(1) न्यायालय के बाहर अपराध का शमन करना, या 
(प) उसे न्यायालय में विचारण के लिए भेजना | 
(1) न्यायालय कै बाहर अपराध का क्ञमन --वन अधिनियम की धारा ६८्के 
अधीन वन अधिकारियों को बन अपराध का शमन करने कौ शक्तिमिली है । इस 
शक्ति को देने का मुख्य उह पष्ठ १२ पर पहले ही दिषाजा चुका ह । यदि अभि- 
युक्त न्यायालय के बाहर वन अधिकारी द्वारा अपराध शमन करानेको तयार 
आौर वाद को न्यायालयमें न चलवाना चाहताहौ को वह्‌ वन अधिकारी द्वारा 
नियत प्रतिकर की धन राशि या अधिहुरणीय सम्पत्ति का वन अधिकारी,द्रासयं यथा 
पराक्कसित मृत्य या दोनो देता है ओर तब यदि अभियुक्त भभिरक्षामे है तो उन्मो- 
चित कर दिया जाता है, अभिग्रहीत सम्पत्ति; यदि कोहो, निक्त कर दी जती 
है ओर अभियुक्तं या अभिग्रहीत सम्पत्तिके विशुद्ध अगे कोई कायेवाही नहींकी 
जाती । | 
य्यपि धारा ६०८३) के अनसार सौ रूपए यां अधिक वेतन पनि वाले 
रेन्जर से अनिम्न पक्ति के वन अधिकारी को अपराध शमनकरनेकीशक्तिदीजा 
सकती है तथापि सामान्यतया यह शक्ति राज्य सरकार प्रभागीय वन अधिकारियों 
(डी? एफ० भो०} मे विनिहित करती है । राज्य सरकार यह्‌ शक्ति किसी अन्य 
विभाग के थधिकारी में भी उसे अधिसूचना द्वार वन अधिकारी घोषित करके विनि- 
हित कर सकती है । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश मे नैनीताल जिले के संरक्षित 
बनो के अपराधो को क्षमन-कशते की शक्ति सहायक आयुक्त रीनीताल म विनिहित 
कीग्ईहै। धारा ६८(३)के अनुसार भ्रतिकरके खूयमें प्रतिगृहीत धन राशि किसी 
दशा में भी पचास रुपए से अधिक नहीं हो सक्ती परन्तु उत्तर प्रदेश तथा मध्य 
प्रदेश सरकारों ने वन अधिनियम मे घंशोधन करके प्रतिकरकी अधिकतम रासि 
पाच सौरुपएकर दीह । जिन अपराधो का शमन कर दिया जात्ताहै, अपराध 
पंजी मे उन सामने शमनित' लिखकर परतिकर की धन राशि तथा लेशा की मद 
संख्या लिश दी जाती है। 
कभी-कभौ अभियुक्त अपर ध स्वीकार करके गौर उसे शमन करानेिके 
. सिए परतिकर देने का लिखित आदवासन देकर ` बाद मे प्रत्तिकर जमा नहीं करते । 
रेसी दशा मे प्रतिकर वन अधिनियम की धारा०२के अधीन भू-राजस्व के बकाथाके 


शास्तिरयां ओर रङ्गिणा ११६ 


रूप में बसल नही किथा जा सकत । ठेते व्तवेकं मामले मे न्यायालय में वाद इस 

रकार जलाना पडता है, सानो किं अं भियुक्त ने कोई लिखित अद्वासन नहीं दिया 
था । ठेसे मामलों के सफल अ भियोजन के लिए यह्‌ अवश्यक है करि यदि अभियुक्त 
प्रतिकर अविलम्ब संदायन करे त्तौ वाद न्यायालय में तुरन्त भेज देना चाहिए क्योकि 
विलम्ब हो जने से साक्ष्य काएकत्र करना कठिन होताहै। 

(1) स्वायालय मरं बिश्वारण-जिन अपराधो मे अभियुक्त अपराध शमन कराने 
कै लिए तयार नहींहोता अरजो अपराध गम्भीर होतेह उन्हँं न्यायालयमें 
विचारण के लिए भेजना पडता है ! बन अधिनियम के अनुसारधारा ६२ ब ६३ 
मे वणित अपराध शमन नह किर जा सकते। अतः उन्हें न्याफालय मे विचारणं 
के लिए भेजा जाता है । इसके लिए प्रभागीय वन अधिकारी जिले के मुख्य न्यायिक 
मजिष्टेट को अपनी एक रिपोटे के साथ अधीनस्थय अधिकारी कौ मूल अषराध 
सिपोटं भेज देता है अर अपने कार्यासवमें न्यायालय भेजे जाने वाले बादोकी 
पंजी (रजिस्टर) भँ उसकी प्रविष्टिकरनलेता है) प्रभागीव वन अधिकारी मुख्य 
स्थायिक मजिरस्टरेट कोमल अपर रिपोटं के साथ अपराध स्थल दिलाने वाला 
नक्शा जिससे वह स्थान आरक्षिंतत या संरक्षित वन का भाग दिशाई दे, उन सक्ियों 
के ताम तथा पते जिनकी सक्षिवोकेरूपमें परीक्षाकरे काअभियोजनका 
विचार है, अभिभरृहीत की भई वस्तुओं की सृभी, तभा अभिग्हीत बन-उपज कां 
विवरण, यदि कोई बस्तु बन्धपत्र पर निक्त की गई तो बन्धपत्र, अभियुक्त के 
गिरफ्तार करिए जाने कौ दशा मे उसे यदि बन्धपत्र पर छोडा गया तो हु बन्धपन्र 
अस्यथ उसे मजिस्टरेट के समक्षम जाने षर उखके अदेश काविविरण आदिनी 
भेजता है 1 मुख्ण न्यायिक मजिस्टेट मामले को विचारण के लिए अपने मभीनस्थं 
किसी सक्षम तथा अधिकारिता र्शने बालि प्रजिस्टेट को भेज देता है । 

यदि अपराध का संज्ञान करने बले सजिस्टरेटकी रायमे कयंबाही करने 
के लिएपर्याप्ति बधार है तो बहु अभिशुक्त कौ हाजिरी के लिए समन-मामलेमें 
समन ओर वारण्ट माम्बेमे बारष्टः जारी करताहै) बारण्ट मामले सेरेसा 
मामला अभिग्रोत है जो मृत्वु, आजीवने कारावास या दो बषं से अधिकं कौ अवधि 
के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध सें सम्बन्धित हो मौर बारण्टे ममिलासे 
भिस्न माला समन मामला कहल है । इस प्रकार बन अधिनियम के सब अच 
साध समन-मामले के बमं मे असते है \ शु बन भश्िनियन की धारा ६७केअनु- 
सार छह मास स अलिक का राकस स फंच सौ रपण सं अनधिकं जुमनिसे या 
दोनो से दष्डनीव अपराधो क्रा विकार सक्षिच्ततः हो सकता है| इस धायं 
निशी दण्डसीमामे धारा ६३ के अश्षीम अषराधो को छोडकर बन अधिनिममके 
लब अवराध अति है षरन्तु जित स्यो भं दण्डकौ सीमएंबढादी मरै बहा 


१२० धाररीय बन वथिनियम मीमांसा 


जषराघ का विचारण सक्षिप्ठतः बिखर कौ परिधिमे न आकर समने मामलोके 
दिदारण की प्रह्निया के अनुसार होतादै। शस प्रकार अधिकांश वन अपराधं मं 
बंक्षि प्ठतः विचारण कौ ओौर कृ मे समन-माभला के विचारण की प्रक्रिया अपनारई 
जापी है । संक्षिप्ततः विचारण मुख्य स्पायिक मजिस्टट या उच्च न्यायालय द्वारा 
एस निमित विरेषतया सशक्त किणा मया प्रथम वगं मजिस्टृटकर सकता दै । कभधी- 
कभी यह्‌ शक्ति उच्य न्यायालय हास हितीय वभं मजिस्टेटकोभीदीजातीहै। 
घक्षिप्ततः विचारण मे समन-पायलों के विचारण के लिण विनिदिष्ट 
प्रकिया का अनुसरण किया जा्ताहै) एमे पिचारण में मजिर्दरट राज्य सरकार 
हारा निर्दिष्ट प्ररूपमे अग्रलिदितः प्रविष्टया प्रविष्ट कर्ताहै-- मामले काक्रमं 
संख्याक, अपराध किए जाने कौ तारी, रिपोटं या परिवाद की तारोख, परिवादी 
का (यदि कोहो) नाम, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिनाक नन ओर्‌ 
उसका! निवास, कष अपरा जिसका परिवाद किया गया अौर वह्‌ अपराध जो साबित 
हुमा (यदि कोई हो), सम्पत्ति; जिसके बारे मेँ अपराध हुञा, का पल्य, अभियुक्त 
का अभिवाक्‌ ौर उसकी परीक्षा (यदि कोई हौ), निष्कर्ष, दण्डादेश य अन्य अन्तिम 
अदेश, कार्यवाही समाप्त होने की तारीख । संक्षेपतः विचारित प्रत्येकं ठेस मामले 
मे जिसमे अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नही करता, मजिस्टेट सक्ष्यका 
सारांश ओर निष्कषं के कारणों का कथन करते हए निभंय अभिलिखितत करता है । 
यदि सक्षेपतः विचारणन होतो विचारण समन-ममले के विचारण के 
अनुसार होतार । दण्ड प्रकिया सुहिताकीौ षार २५६ के अनसार यदि परिवादी 
मामले की सुनवाई के दिन उपस्थित न हौ तो मजिस्दरेट अभियुम्तं को दोषमुक्त कर 
सकता है, ज तक कि किन्ही कारणों से वह्‌ माभले की सुनवाई किसी अन्य दिन 
के लिए स्थगित करना ठीकन समभे परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व 
प्लीडर दारा या अभियोजन का संचालन करते वाले अधिकादी द्वारा किया जाता है 
या जहां मजिस्दटरटकी रायह कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नही 
वरह मजिस्टरेट उसे हाजिरी से अधिमक्ति दे सकतादहै गौर मामले कीकावाही कर 
सक्ता है । जव समन्‌-मामले मे अभियुक्त मजिश्टेट के समक्ष उपस्थित हीतादैया 
लाया जाता है तब उत्ते अपराध, जिसका उसपर अभियोग है, की विशिष्टिय बताई 
जाती हँ गौर उस्से पुल जाताहै कि क्या वह्‌ दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है 
अथवा प्रतिरक्षा! केरा चाहता है ¦ एेसे मामले मे यथा रीति आरोप विरचित 
करता आवदयके नहीं है । यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करताहैतो 
मजिर्टरेट अभियुक्त का अभिवाक्‌, यथा सम्भव उसके ही शब्दो मे तसेखबद्ध करके 
उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, सिद्धदोष कर देता ह । यदि अभियुक्त 
अभियोग स्वीकार नहीं करता ओौर अपने को निर्दोष वताकर अपनी प्रतिरक्षा करने 
को भभिवाकुकरता हतो मजि्टरट अभियोजन को नने के लिए, अपने समर्थन मे 
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उख्के हाय पेण किए गए सकय कोतेनैके लिए ौर फिर ञभियुक्ह कौ सुमते 
गौरं उसके स्वको लेनेके लिए अग्रसर होता है! यदि मजिरटरट अभियोरने या 
अभियुक्त के जविदने पर ठीके समकेतो किसी साल को हाजिर होम श्यैर दो 
दस्तषिज या अन्य चीज पेश केरने कः निदेश देने वा समम्‌ जारी कर सकता है । 
दके बाद दोनों पक्षकारीके कथन्‌ ओौर उनके सक्षियोंके साशष्य का अध्ययने 
करे के वाद यद्वि वह्‌ इस निष्कंषपर पहु्हाहै विः अ्रभियुक्ठ दोषी नहीहैतो 
वहु दोषमूवति का अदेश अभिलिखित कर देता भौर यदि दहं इस निष्कषे ए 
पहुचता दै किं अभियुक्त दोषी हतो वह विधि के अनुसर दण्डरैसदेदेाहै। 

विचारण की समाप्ति पर मनजिस्टेटको अभिग्रहीत सम्पत्ति के व्ययनकै 
सम्बन्ध में भी आदेश देना पडता है) वन अधिनियम कीधारा१५२ के अधीन दोप्रकार 
की वस्तुए अभिगृहीत होती हँ : पहली वन-उपञ जर द्री वन अपराध में प्रयुक्त 
भौजार, तवे, छकड़े (या यान)}अौर पशु । पहली वस्तु वन-उपज या तौ सरकारकौ 
हो सकती है या किसी अन्यकी। दूसरी वस्तुं तो सर्दवे अन्य व्यक्तियों की होक 
है । धारा ५६ के अनुसार जव वन-उपज सरकार की सम्पत्तिहीतो वह वस अधि- 
कारीकेभार साधनमेदेदी जा्तीहै! उसके लिए जधिहस्णकाआदेशनतो 
अवश्यक है गौरन क्या जा सकता दहै । उसके लिएतो मजिस्टरैट को केवलं दन 
अधिकारी को उसे अपने भार्साधन्मलेनेकां निदश्च देना पर्याप्त हेहाहै! जक्ष 
अभिगृहीत सम्पत्ति सरकार से भिन्नं ऽन्य व्यकितियो की होतीरहैतो यदि परिर्टुट 
उचित समभे तो उसके अधिहुरण का अदेश दे सक्तः ट भौर देसी दशाम नेह दन 
अधिकारी कौ अपने भारसाधनमेलेनेकाअदेशधीडे देता हैः अस्यथ वृष्ट उस 
सस्यत्ति के व्ययनं का, स्वेविवेकानुसार, अदेश देहा है । 

वन अधिनियम कौ धारा ५७ के भनुसार यदि अभियुक्त अज्ञात टया पादा 
' नहीं जा सकता भौर सजिस्दटरट के विचारमें अपराध हुदै त्तो बहु अदेश दे देता 
है करि अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति अभिहत करली जए ओर वन अधिकारी दवाय 
भारसाधनमेलेली जाए या वह्‌ अदिश देता.है कि वेह उस व्यति कौ, जिसे वेहू 
हकदार समक्षता रहै, दे दी जाए 1 यहं जददेश तव दिया जाता है जब रेसी सम्पत्ति 
के भभिग्रहण कौ तारीखसे एक मासं बीतग्णाहयेया इसपर किस्म अधिकार का 
दावा करमे वाले व्यक्ति की तथा उसके द्वारा अपने दवि के समथंनमं पेश किए मए 
साध्य की सुनवाई नहीं हौ जती । यदि धारा ५२ के अधीन यभियुहीतं सम्पति 
शीघ्र या प्रकृत्या क्षयशील हो तो मजिस्टट कन अधिनियेम कौ धारा भ्र के अधीन 
उसके विङ्गयका निदेश देता दहै ओर उसके आगमोंसे वहु उसी प्रकार वरतताहै 
जसे किं वह्‌ उस सम्पक्धिसे बरतता यदि वह्‌बेवी न जाती ¦ अभिगृहीत सम्पत्तिके 
व्ययन्‌ सम्वन्धी आदेश के विरुद्ध उसके पारित होनेके एक भासि के अन्दर अपीत 
कीजा सक्ती है भर एेसी अपील में पारित अदेश अन्तिम होता है। 
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अभियोजन 

वनं अधिनियम मे अ भियोजन के सम्बन्ध मे. कोई उपबन्ध नहीं है । अत. 
दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार वन अपराधो का अभियोजन लोकं अभियोजकों दारा 
कराया जा सकता है परन्तु महत्वपृणं मामलों मे प्लीडर लगा लेना लाभदायक होता 
है । अभियोजनं चाहे जो करे, रेन्ज अधिकारी ओर उसके अधीनस्थ कमेचासियो को 
आवश्यक साक्ष्य आदि उपलब्ध कराने पडते हैँ । अतः उन्हं साक्ष्य अधिनियम के 
मह्वपुणं भागों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वै सुसंगत तथा निस्चायक साक्ष्य उप- 
लब्ध करा सकं । यह्‌ अभियोजन का कतव्य है कि वु स्पष्ट, निश्चायक तथा अस 
दिग्ध सू्पस्षे सावित करे कि अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी है । यह्‌ अभि- 
युक्त का कतंव्य नहीं कि वह अपने आपको निर्दोष साबित करे क्योकि हमारे देश 
की विपिमें यह्‌ अधारभूत उपधारणारैकि कोई व्यक्ति उस समय तके दोषी 
नहीं समञ्ञा जा सकता जब्र तकर किं इसके विपरीत सिद्धन हो जाए । इसलिए प्रार- 
म्भिक अपराध रिपोटें में लिखी बाते; जसे अपराध काये, उसका समय, स्थान आदि 
एक क्रमसे इस प्रकार साबितकरने चाहिए कि अभियोजन पक्ष की कहानी पर 
मजिस्टट को विवास हो जाए । अपराध के सम्बन्ध मे ठेसा संक्ष्य पेश किया जाए 
जिसे सम्बन्धित धारा के शब्दो के अनुरूप अपराध होने का विद्वास हो जाए) 
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यद्यपि पशुओं द्वारा कराये गए अतिचार ओौर अवथ चर(ईके लिए आरक्षित 
तथा संरक्षित कवन सम्बन्धी अध्यायो मे आवश्यके उपबन्ध हँ तथापि वन अपरा्धोंसे 
सम्बन्धित पशुओं को अभिगृहीत कर काजी हाउस भेजने के लिए वन अधिनियम में को 
व्यवस्था नहीं थी । दूसरी ओर, पशुअतिचार अधिनियम १८७१ मे वन में अतिचार 
का कोई उल्लेख नहीं है ओर इस कारण वहु वेन अपरा्घों के लिए लागू नही 
हो सकता था इस कठिनार्ईको दूर करने के उहेश्य से भारतीय वन अधिनियम 
१९६२७ मे शशु अतिचार" शीर्षक वाला अध्याय बनाकर उसमे पशु अतिचार अधि- 
नियम आरक्षित तथा संरक्षित वनोंमें लागू होने का उपबन्ध बनाया गया | इसके 
अतिरिक्त पञुओं से होने वाली क्षति के लिए पलु अत्तिचार अधिनियम से अधिक 
जुर्माना करेकीभीशक्तिसरकारनेले ली। 

पशु अतिचार सम्बन्धी उपबन्ध 

धारा ७०- किसी भारक्षित वने या किती संरक्षित वने किसु प्रसाभं 
मे, जो विधिपृ्णंतः चरागाह के लिए बन्द किया गया है, अतिचार करने घाले 
पशुओं को पशु अत्तिचार अधिनियम १८७१ की धारा ११ के अथं में लोकं बागान 
क्ते नुकसान करने वाले पशु. समक्ा जाएगा भौर किसी वन अधिकारी या पुलिस 
अधिकारी हारा उन्हं अभिगृहटीत ओर परिकद्ध किया जा सकेगा। 

टिप्पणी-रस धारा केद्वारा वनं अधिकारियों को आरक्चित वन तथां 
संरक्षित वन के वन्द प्रभागो मे अतिचार तथा अर्व॑घ चराई करने वाले पशुओं को अभि- 
गृहीत करने के बादर्कजी हाउस मे परिबद्ध कराने की शक्ति मिल गई ¦ यही नहीं, 
पशु अतिचार अधिनियमको धारा ११ के अनुसार आरक्षितं वन तथा संरक्षित वनं 
कै बन्द श्रभागो में भटके हुए पश्‌. भौ अभिगरृहीत तथा परिवबद्ध किए जा सकते हैं| 
संश्राज्ञो बनाम बाबाजी लक्ष्मण वाद (आरई० एल० आर० २२ मुम्बई ६३३) में 
अभिनिर्धषारित कियागयारहै कि पशु अतिचार अविनियमकी धारा ११ के अधीन 
वन अधिकारी द्वारा आरक्षितं वनमें भटके हृए पाए गए पञ्ुओं का, चाह उन्होने वन 
को कोई नुकसान न पहुंचाया हो, अभिग्रहुण वेध है । अतिचार कं बादयदि पशु भागने 
लगे तो नन सीमा के बाहर उसका पीछा करकं अभिग्रहण किया जा सकता है । भुनी 
अब्डुल रहम बनाम राञ्य बाद(ए० आई ० आर ० १९५५ एन ० य्‌० सी० असम ५४४२) 
के निर्णये कारवार किं उत प्रशुओं को जिन्होने सरकारी वन में अतिचार किया 
हो, अभिशृहीत तथा परिवद्ध करने के प्रयोजनके लिए धारा ७० के अषौीन वन 
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अधिकारी की वही शकतिर्याहै जो कि पुलिस अधिकारीकीरटहै! वेह अपराध करने 
[लते पशं का पीछा, उनको अभिग्रहीत करने के लि्टं किसी दूरी तक, ने किं केवल 
युकितियुक्त दूरी तक, कर सकता द ओर उन परिवद्ध कराने के लिएर्कजीहारसनेजा 
कता है ौर ेसा करने भ उसका बलपूरवंक विरोध करने वाला पु अतिचार अपि- 
चिश्मकी धारा २४ के अवोन दण्डनीयहो जाता ह । इस धारा के अधीन प्युओंका 
अदिप्रहुण तथा परिबद्ध करना तभी वैध होता है जव पशुओं ने आरक्षिति वन या सं रक्षति 
वन प क्द्ि पूर्णतः बरस प्रभागमं अतिचार क्रिया हो । जनादन साहु बनाम अराखीत 
सषु बाद (ए: आईं” आर० १६६७ उड़सा १५० ) क निर्णंयमें कहा कहा गयाहै 
भिः अहं पक्ष रेेवनमें पाएगएहौजोन तो आरक्षित वन आरन संरक्षित वन 
कः दरागाहं कै लिए विधितः बन्द प्रभाग बनाताहै भौर साक्ष्य मे यह भी नही 
दिखाया गया कि किसी समय मी पु एेसेवनमें भटकगएथेतो देसे प्ुजोका 
अभिग्रहुण अर परिवद्ध करना अवध है । 
धाय ७१--राग्य सरकार, राजयन्र मे अधिसुचन! हारा, निदेश्च दे सकेगी 
कषु अिदार अधितियम १८७१ की धारा १२ के अध्रीम नियत चुम 
के विष्कले दे इव अधिनिथमको धारा ७० के अधीन परिच्छे हद पशु लिए 
देष्टः शबान सद्मृहीत किया जाएमा जसा किं बह ठीक समक्षती है, रिन्तु इहु 
शसिम्नलिखिह से अधिक रही होगा, सर्थात्‌- 


हर हाथी लिए द सपरं 
र सैष या ऊट ङे ल्लए दो रुपए 
हर घोड, खस्सी षु, टट, बेड, बेड, 

छच्चर, साण्ड, बेल, गायथा उडी के लिए एक रुपया 
ह्र ध, गधे, दभर, मेढ, मेढी, मेड, 

ममम, बकरी था उसके मेमनो के लिए जार अशन 


दिस्पशी--पशु अतिचार अधिनियम की धारा १२ के जघन जद जुन 
तियत किया जाताहै तो उसर्भे केवल पशुके मूल्य काही ध्यान रखा जातारहै) 
परन्तु यह्‌ वन्‌ की हुई क्षति के लिए पर्याप्त नहीं है । विभिस्न प्रकारके पशु कनं 
को अधिक थां कम क्षति प्हुंचाति है! अतः इसधारामें परु के मूल्य ओर उसके 
दास की जनि वासी क्षति दोनो.को ध्यान मे रलकर जुर्माना नियत कियामयादहै) 


प्रध्याय ११ 


वन अधिकारी 


वन देश के अथक विकास अौर पर्यावरण सुधार के लिए अत्यन्त मह्वपुणं 
है । एसे महत्वुणं वनो का संरक्षण दक्ष वन अधिकारियों के विना, सम्भव तहींहै। 
इसीलिए १६५२ की रष्टीय वन नीतिमें यह्‌ चेतावनी दी गहै कि तकनीकी ज्ञान 
प्राप्तं वन अधिकारियों की अप्त संख्या भौर वन प्रजन्ध करने वालों की व्याव- 
सायिक दक्षतामें कमी सेन केवल राजस्वमे कमीहोगी वरन्‌ वनो का भी अवह 
होमा जिसका परिणम्‌ वन-उपज कौ घट्ती हुई प्राप्ति ओर प्राकृतिके दशाओं के प्रतिकूलः 
परिवतंन मे दुष्टिगोचर होगा । सामान्यतया वन अधिकारी से, उसकीश्रैगी के 
अनुसार नीचे निवे समस्तं याकृषठ कार्योकेकरनेकी अपेक्षाकौीजातीहैः 

(1) वनवधंन तथा वन प्रबन्धक ज्ञान पर आधारित दक्ष व्यवस्था; 

(7) वनों का सर्वे, सीमांकन तथ! उनमें सां तथा भवनों का निर्माण; 

(+) वन कार्योमे किए मशु व्यय का लेखा रखना; 

($) वनो के राजस्व की वसूली; तथा 

(४) वनः तथा उसको उपज का संरक्षण । 

जहम ऊपर सिच प्रथम दोश्रेणियों के कायौके लिए केवल तकलीकी जानं 
ओर तीसरीश्रेणी के कार्यो के लिए केवल नियमों का ज्ञान अावद्यक है, वर्ह शेष 
दो श्रेणियों के कार्यौ के लिए सद्धान्तिक ज्ञान के साथ विधि सम्मत अधिकारभी 
जहिए । इसलिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ मे वन अधिकारियों को अवश्ष्य- 
कतानुस्ार अधिकार ही तहं दिए गए वरन्‌ दन अधिकारियों के सम्बन्ध मे" शीष॑क 
वाला एक अध्याय भी दिया गयादहै)} दृस्त अध्यायमे ७२ से ७५ तक निम्नलिखित 
जारधारष्है; 

धारा ७२ (९) राज्य सरकार किसी चन अधिकारी भें निम्नलिखित खज 
शमिता या उनमें से कोई शर्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात्‌ -- 

(क) किसी भूमि पर जनि ओर उसका सवेक्षण, सीमांकन ओर नक्शा 
तैयार करने की श्क्ति, 

(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए ओर दस्तवेजों मौर सारवान्‌ अर्तुभों 
को वेशा करने के लिए विवन्न करने बालौ सिविल न्यायालय कौ शक्तिर्या, 

(ग) दण्ड प्रक्रिवा संहिता १८६८ के अधीन तलाक्षी वारण्ड निकालने कौ 
शक्ति; ओर 


१२६ भारतीय वनं अधिनियम मीमांसा 


(घ) दन विषयक अपराधो कौ जच करने मौर एसी जोच के दौरान साक्ष्य 
लेने ओर उसे अभिलिखित करने की शर्त । 

(२) उप धारा १ के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिषित कोई साक्ष्य मजिस्टृट 
के सामने किसी पदवात्‌वतीं विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त 
ध्यविति छी उपस्थिति में बह साक्ष्य लिया ग्याहो। 


टिष्पणी--दस धारा का उत्तेख शास्ति तथा प्रक्रिया" सम्बन्धी अध्यायमें 
पहले किया जा चुका है क्कि इसमे वन अपराधो मे अन्वेषण के लिए वन अधिकारियों 
मे विनिहित की जाने वाली शक्तियो का वणेन है । ये शक्तिर्या सरकार विभिन 
पंक्ति के अधिकारियों मे उनके कर्तव्यो को देखकर विनिहित करती दै । खण्ड (क) 
म वणित शिति की आवर्यकता ({) अधिक्रमण की गई भूमि का नक्शा तैयार 
क रेके लिए अभियुक्त की भूमि का सर्वेक्षण ओौर नक्शा तैयार करने, (1) वन विषयक 
अपराध से सम्बन्धित वन उपज के चछिपाए जाने वाले स्थान का नक्शः तयार क्रमे 
या () वन व्यवस्थापन से पूवं तथा उसके दौरान स्व्षण करने तथा नक्शा बनाने 
के लिए आवदयक होती है । सामायतया यह शक्ति राजपत्रित अधिकारियों मे तिनि- 
हित की जाती है । खण्ड (ख)में वमित शविति कौ आवश्यकता संरक्षित वन सें विद्- 
मान अधिक्ारोकीर्जावके लिएहोती है । सामान्यतया यह शक्ति प्रभागगीय वने 
अधिकारियों को दी जाती! बण्ड (ग)में वणित शक्ति की अदश्यकता वन अपरां 
से सम्बन्धित वन-उपज द ढने तथा अभियौजनके दौरान उ न्यायालयमे पेश करने 
के लिए हती है । यह शक्ति बहुत सहत््वपुणं है ओर यह्‌ प्रभागीय वने उधिकासीषे 
अनिभ्न पवितं कं अधिकारी मे.विनिहित नहीं कौ जाती । इस शक्तिके प्रयो करते 
समय ध्यान रखना चाहिए कि तलाशी. वारण्ट दण्ड ्रक्रिथा संहिता मे दिए मए प्ररूप 
महो । खण्ड (घ) की शक्ति वन अपराधो के अन्वेषण तथा जँचेकेलिष्‌ होती ष 
ओौर अपरधों की संख्याको ध्यानमें रखकर अराजपत्रित अधिकारियों मे भी 
विनिहित की जातीहै। 


धारा ७३- सभी वने अधिकारियों को मारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तिसंत 
लोक सेवक समक्षा जाएगा । 


धारा ७८४--इस अधिनियम्‌ के अधीन किसी लोकं सेवक हारा सद्भाव- 
पवक किए गए किसी कायं के लिए उसके विरु कोई वाद नहीं चलाया 
जाएगा । 

दिप्पणी--'सद्‌भावपुवक' पदं कौ परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता मे इस 
प्रकारकीगरई है किं कोई बात सद्‌माव पुवेक कौ गई या विश्वास की गई नहीं कही 
जाती जो सम्थक्‌ सतकेता भौर ध्यानके बिनाकी गईया विश्वास की गई हो। 
यद्यपि यह्‌ परिभाषा नकारात्मकं है तथापि दृससे स्पष्ट है किं सद्‌भावपृवंक किए 
गृए कायं के लिए उपका सम्पक्‌ सतर्कता ओौर घ्यान से किया जाना आवश्यक है । 


"सम्यक्‌ स॒तंक्ता ओर ध्यान" पदमे सत्यका पता लगने का वास्तविक प्रयास 
विवक्षित है । यदि कोई वन अधिकारी सद्‌भावपूवंक कायं करेतो व्यथित पक्षकार 
राया उसके विरुद्ध वाद चलाने पर विधि उसकी रक्षाकरती है । वामन रामचन्द्र 
गौष्डे उप सहायक वन संरक्षकं बनाम दीपचन्द बालकरिशन वाद जो पृष्ठ १०४ पर 
दिया गया है; इसका प्रमाण है । 

धारा ७५--राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के विना, कोई वन अधिकारी 
जालिक या अभिक्ता के रूप मे इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपजं का व्यापार नहीं 
करेगा, या किसी वन केषट्टे मेया किसौ वनकेठेकेमें हितबड नहीं होगाया 
बनेगा या चहि ये बतं उन रज्िक्षेत्रोके, जिन परर यहु अधिनियम विस्तारित 
होता है, अन्वरहों या बाहर हं। 

उपर वणित चार धाराओं का यह्‌ तात्पयं नहीं फि वत अधिकारियों के बारे 
मे वन अधिनियम भँ केवल यही उपबन्ध हैँ । वास्तव में ये उपबन्धतोवेहै जो ओौर 
किसी अध्याय में नहीं आ सके । बन अधिनियममे वन अधिकारियों की विधिक 
शदितयो, उनके विधिक संरक्षण, उनके अधिकार के विरुद्ध अपराध तथा उनके विशेष्‌ 
दायित्व सम्बन्धी उपरन्ध्‌ है| 


वन अधिकारियों को विधिक श्र्तियां 
वन अधिनियमः मे वन अधिकारियों कमै नीचे लिखी विधिक शितया मिली 


नः 
(१) वन विषयक अपराधो को निवारित करते शी क्ञक्ति- वनो भौर अभि- 
वृहून के दौरान वम-उपज के संरक्षण की सर्वोत्तिसं रीति यहीहै कि अपराध यथा- 
सम्भव होने ही न दिए जाए । इस दृष्टि से वन अधिकारियों को वन तथा वन-उपज 
से सम्बन्धित अपराधो को निवारित करने के लिए निम्नलिखित शक्तिर्या मिली हैः 
(६) वन अधिनियम की धारा ६६ के अनुसार हर बन अधिकारी किसी वन 
विषयक अपरधि के किए जने को निवारित करेगा ओर निवारित कृरने' के प्रयोजनं 
से हस्तक्षेप कर सकेगा । 
| (प) आरक्षित वनो को आग से बहत नुकसान होता है । भतः वनो के संर- 
क्षण के लिए वनं अधिकारी उन ऋतुओं को, जिनमें रेपे वनो मे आग जलाना, रखना 
था ले जाना प्रतिषिद्धो, धारा २६ (१) (ग) के अधीने अधिसूचित कर सकता 


है । 

(7) धारा ४१ के अधौन बने किसी डिपो मे किसी सम्पत्ति को स्कटापन्त 
करने वाली दुषेटनाया आपात की दशा मे वन अधिकारी ठे डिपो मे, चाहे रकार 
द्रात या चाहे किसी प्राद्वेट व्यक्ति द्वारा, नियोजित हर व्यर्विति से संकट टालने, 
नुकसान या हानि से देसी सम्पत्ति को वचने के लिए धारा ४४ के अधीन सहायता 
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मागि सकता है ओर उन ग््रव्तियो को ठेसी सहायता देनी पडगी । 

(1४) धारा ७६ के अनुसार {1} रेसा हर व्य्तं जौ किसी रक्षितया 
संरक्षति वनसे किसी अधिकारका प्रयोग करतार, या (५) जो ठेस वनसे किषी 
वन-उपज को लेने या ददमारती लकङ्डी काटने या हटने या उसमे पद्यु चरने के लिए 
अनुज्ञात है ओर () हर व्यक्तिजोष्ेसे वनमें किसी एसे व्यर्विति द्वारा निमोजित 
है, {1५} देसे वरन के समीय किसी प्राम काहर्‌ व्यक्तिजो सरकार द्वारा नियोजित 
हैया (४) जौ समूदायके प्रति कौ जने वासी सेवाभोंके लिएसरकार से उपलब्धि 
पाताहै, एेसे वनम किसी अपराथके किए जनियाकिएजाने के अशय की जान- 
कारौ वन अधिकारी के अधिलम्त्र देया, रेपे वन भे लगी आम को वुङ्ञानि तथः उसके 
निकट लगी आग को रेत वने फैलने भे शेकने.के लिए तुरन्त कायंवाही करेगा चह 
उससे इसकी अपेक्षा की मईहो या नही, ओरसो वद अपराधको दने से रोकने, 
अपराध होने पर अपराधी का पता लगाने ओर उसे भिरप्तारकरने मे वन अश्रिः 
कारी द्रया सहायता म्मगे जाने पर सहायता करेगा | 


(२) अभियुक्त को वारण्ट के बिना भिरप्तार करने शी श्ङ्ति-धारा ६४ 
(१) के अनुसार कोड वरन अधिकारी रेमे किसी व्यक्ति.को, जिसके. विरुद यह 
युकरितयुक्त सन्देह वि्यभान है किं वहु एक मासं या उससे अधिक के काराबसते 
दण्डनीय किसी वन विषयकं अपराध से सम्युक्त है, किसी मजिर्टरेट के आदेशो के 
जौर किसी वार्टके विना गिरफ्तार कर स्कताहै। यहु शक्ति वन अधिनियम के 
अध्याय ४ (अर्थात्‌ संरक्षित वनो) के अधीन अपराधो पर लागू नहीं होती जड़ तक्‌ 
किं अपराध धारा ३० के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिथिद्ध कायं से सम्बन्धितन 
हो । दूसरे शब्दो मे, भिर्तारी धारा ३० (स) के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन के 
परपर्धो मे तौहो सकती है पस्तु संरक्षित वन के अन्य अपराधोमे नहीं हो सकती, 

(३) किल्ली गिरफ्तार व्यदित को जन्धयत्र षर लिन्‌ क्त रमे को अक्ति 
रेन्जर से अनिस्म पर्वित का कोद वन्‌ अधिकोरी, जिसने या जिसके अधीनस्भने धारा 
६४ के उपबन्धों के अधीन किसी व्यवितिको गिरफ्तार कियाहै, देसे व्यक्विको 
इस आशव का वन्धपत्र रिष्पादित केर देने पर कि जव एसी अपेक्षा कौ जाएगी वह्‌ 
मजिस्टैट या पुलिस स्टेशन फे भारसाघधक अधिकारी के समक्ष उपसंजत्त हो जाएगा, 
धारा ९५ के अधीन निर्मुक्त कर सक्ता है । 


(४) अवराध ते सम्बन्धित सम्पत्ति फ अभिग्रहुण की श्क्ति-जव्र कि यह्‌ 
विश्वसिकरनेकाकारणहो कि द्िसी वन-उ्पज के बारे मे कोई वन विषयक अप- 
राध किया गया है, तव एसी उपज, सव्र ओजारो, नावो, छक या पद्यु सहित्‌ 
जिनका प्रयोग पपे अपराधके करने मे हुभा है, किसी कन अधिकारी दाराधारा ५२ 
(१) के अधीन अभिग्रहीत की जा सकती है। 


(५) अभिगहीत सम्पि को निम क्त करने शी श्षगक्रित-रेन्जर से अनिम्न पवित 


वत अधिकारी १२६ 


वाला वन अधिकारी जिसने था जिसके अधीनस्थ ने कोई ओौजार, नाकेछकड़े या 
पशु धारा ५२ के अधीन अभिग्रहीत किष है, उन्हं उनके स्वामी दवाय एेसी सम्पत्ति 
को अधिकारिता प्राप्त मजिष्टट के समक्ष पेण करने का बन्धपत्र निष्पादित करने 
पर, धारा ५३ के अधीन निम्‌क्त कर सक्ताहै। 


(६) धारा ७२ के अधीन विनिहित कौ जाने वाली क्ञवितिथा-- राज्य सर- 
कार वत अपराधो क अन्वेषण तथा अन्य कार्यो के लिए कतिपय अधिकारियोंमें 
(†) किसी भूमि पर जाने ओर उसका स्ेक्षण, सीमांकन ओौर नवेशा तैयार करने 
की शक्ति, (11) साक्षियों को हाजिर होने के लिए ओर दस्तविजों ओर सारवान्‌ 
वस्तुभों को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तिर्या, 
(1) तलाशी वारण्ट निकालने की शक्ति या, (1४) वन विषयक अपराधो की जांच 
करने, स्य लेने ओर उन अभिलिखित करने की शक्ति विनिहितकर देतीहै 
र तव वे उन्हं प्रयोग कर सक्ते हं । 

(७) अपराधं शमन करने कौ क्वति- राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
सशक्त वन अधिकारी धारा ९त के अधीन अभियुक्त से प्रतिकरके रूपमे कौर 
धन राशि तथा अभिगरृहीत सम्पत्ति का मूल्य लेकर अपराध शमन कर सकता 
अर्थात्‌ इसके वाद उस व्यवित या उस सम्पत्ति के विरद अगे कोई कायैवाही नहीं 
की जाती । 

(८) आरक्षितं वनो में पथो ओर जलमागों को बन्द करने कौ क्षषिति-धारा 
२५ के अधीन वन अधिकारीको यह्‌ शक्ति है कि वह राज्य सर्कार की पूवं 
मंजूरी से आरक्षित वनमें पथो भौर जल मार्गोँकौ बन्द करसकताहै यदि दस 
प्रकार बन्द किए गए पथया जल मागं के प्रतिस्थानी पथ या जल मागं विद्यमान 
याबनादिए गए, | 

(६) बहती हई था अटक हई इमारती लकड़ी के संग्रहणकी श्ष्ति- धारा 
४५२) के अनुसार बहती हुई या अटकौ हुई इमारती लकड़ी को वन अधिकारी 
संग्रहीत करा सकता है मौर इस प्रकार संग्रहीत इमारती लकड़ी के लिए डिपो अधि- 
सूचित कर सकता है । 

(१०) राजस्व की वसूली के लिए शक्तिर्था-ज ब किसी वन~उपज के लिषए 
कोई धन राशिदेयहो तो जब तक वहं चुका नहीं दी जाती तब तक वन-उपज वन 
अधिकारी द्वस अपने कन्नेमे लीजा सकती दहै । यदि शोध्यहोने परभी वहन 
चुकाई जवे तो वन अधिकारी उसं वन-उपज की विक्री कर उसे वसूल कर सकता है 
ओर तब भी वसूल न होने पर भू-राजस्व के वकायाकंरूपमे वसूल करा सक्ता 
है । [भास ८२ तथा ८३] 


वन अधिकारियों को वन अधिनियम हारा प्रदत्त सरक्षण 
जब वन अधिकारी अपनी शवितयों का प्रयोग करते हैँ तो उनसे व्यधित 


१३० भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


व्यक्ति उनकं विशुद्ध वाद चला सकते हैँ । एसी परिस्थिति मँ यदि वेन अधिकारी 
को विधिकासंरक्षणप्राप्तनदहौतो वहु निभेय हकर अपनी शक्तियों का प्रयोग 
नहीं कर सकता । इसलिए लोक विधि मे उपे संरक्षण प्रदान किथा जाता है 4 इस 
संरक्षण के साथ-साथ वन अधिनियम मे भी वन अधिकारी को नीचे लिखे संरक्षण 
प्राप्त है 

[१] वर्नं अधिनियमकी धारा ७३ कं अधीन सभी वन अधिकारी दण्ड 
संहिता के अर्थो मे लोक सेवक समभे जते हैँ ओर धारा ७४ मेँ यह स्पष्ट लिखा 
कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सोवक द्वारा सदभावपूर्वक किए गए क्रिसी 
काये कं लिए उसके विश्द्ध वाद नहीं चलाया जा सकता । 

[४] वन अधिनियम कौ धारा ४३ के अनुसार, धाया ४१ कं अधीन्‌ स्था- 
पित डिपोमेया अन्यत्र रोकी हई इमारती लकड़ी या अन्य वन~-उपज को हुई 
किसी हानि या नुकसान के लिए कोई वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं है जब तक किं 
उसने एेसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या कपट सो न किया हो 

[४] वन अधिनियम की धारा ४६ कें अनुसार, धाया ४५ के अधीन संग 
हीत किसी इमारती लकड़ी को हई हानि या नुकसान के लिए कोई वन अधिकारी 
उत्तरदायी नहीं है जब तक कि उसने एेसी हानि या नुकसान उपेक्षा; विद्वेष या 
क्पटसेन कियाहो। 


वन अधिकारियों के प्राधिकारके विरुद्ध अपराध 


वन अधिकारी अपने कत्तंग्यों का पालन सुचास्रूपसै तभी कर सुकते है 
जब जन साधारण उनकी विधिक शवितयोंया प्राधिकारका सम्मान करे । इरो 
सुनिश्चित करने कं लिए वन अधिकाय के प्राधिकार के अवमान को दण्डनीय 
बनाया गयाहैः | 

[1] चारा ४४ कं अनुसार, धारा ४१. के अधीन स्थापित किसी डिपो में 
नियोजित हर व्यक्ति उस डिपो मे रखी सम्पत्ति पर आए संकट कौ टालने ओर उसे 
नुकसान से बचाने के ए सहायता मांगने वलि वन अधिकारी को सहायता देने के 
लिए आब्द्धहै। यदि रज्यसरकार द्वारा बनाए नियमो में एसी सहायतानदेने के 
लिए दण्ड उपवन्धितिनहोतो एेसे व्यक्ति को धारा ७७ के अधीन दण्डदियाजा 
सकता है । 

[7] धारा ७६ [१] मे कतिपय वर्गं के व्यक्ति उस धारा में कतिपय कार्थ 
कं लिए सहायता देने कं लिए अब्द्धहैँ। यदिवेरेसी सहायता नहींदेतेतोवे 
धारा ७६ [२] कं अधीन दण्डनीय होते हैँ । 


वनं अधिकारियों के विशेष दायित्व 


वन अधिकारियों को जहाँ वन -अधिनियम मे इतनी श्वितयां ओर संरक्षण 
मिला है वह उन पर निम्मलिखित विशेष दायित्व भी अधिरोपित किह 


वत अधिकारी १३१ 


(1) वन अधिकारी अपना पुरा समय ओर शक्त अपने सरकारी कार्योमें 
लगाव ओर उन पर अर्वध लाभका सन्देहन रहौ, इसलिए यज्यसरकारनेवारा 
७५ के अधीन इनका व्यापार करना या वन-उपज के किसी ठेके या पट में हितबद् 
होना प्रतिषिद्ध कर दिया है। 

(1) वन अधिकारियों को अपना कर्तष्य सदृभाव पूवक करना चाहिए । 
यदि कोई वन अधिकारी तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप सो किसी सम्पत्ति 
का अभिग्रहण इस बहाने करता है कि क्ह अधिहुरणीयदैतो वह्‌ धारा ६२ के 
अधीन दण्डनीय है । 


प्रध्यि १२ 
समनषंगी नियम तथा प्रकोणं उपबन्ध 


समनुषंगो नियम्‌ (ऽप्शठांवा 1४1९5) 


धारा ७६-- राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी - 
(क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी की क्ञक्तियों ओर 
कर्तव्यो को विहित ओर सीमित करने के लिए, 
(ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना ओर अधिहर्ण के आगमो मेसे 
अधिकारियों ओर मेदियोंको दिएजाने वले पुरस्कारो का विनियमन करनेके लिषए, 
(ग) सरकार के वक्षो भौर इमारती लक्ड़ीका, जो प्रादवेट स्यक्यिं की 
भूमयो मे उगे हूए हैँ या उनके जधिभोगमें है, संरक्षण, पुनरुत्पादेन अर व्ययन 
करने के लिए, ओर 
(घ) साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्ध को क्रियान्वित करने के 
लिए । 
संशोधन 
पंजाब संक्षोधन---पंजव्र सरकारने १६५४ के पंजाव अधिनियम संख्या २० 
कीधारार्‌के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ कीधारा ७९ के खण्ड (ग) 
मं इमारती लकड़ी" के बाद रा अन्य वन-उपज' शब्द जोड दिए हैँ ओर "जो 
प्राइवेट व्यक्तियों की भरूमियो मे उगे हृए दहै या उनके अधिभोगमं है" शब्द हटा 
दिएहै। 
हरियाणा संशोधन-ज॑सा पंजाब में किया गया है । 
दिष्पणी--यद्यपि वन अधिनियम की कई धाराओं में नियम बनाने की शित 
मिली है तथापि य॒दि किसी स्थान पर उसकालोपदहोतो वह्मौके लिए धारा ७६ 
(क)-के अधीन नियम्‌ बनाए जा सकते हैँ । 
धारा ७६ (ख) के अनुसार राज्य सरकार वन अधिनियम के अधीन जुम 
ओर अधिहूत वन-उपज के आग्मो मे से अधिकारियों ओौर भेदियों को दिए जाने 
वाले पुरस्कार के सम्बन्ध मे नियम बना सकती है परन्तु यदि वन-उपज सरकार की 
हेतो वे नियम उस पर लागू नहीं होते क्योकि वह्‌ अधिहरणीय नही है । ये पुरस्कार 
दण्डका भाग नहीं हैँ ओौर इनके लिए विचारण न्यायालय के आदेश की आवश्यकता 
नहीं.) पुरस्कार तभी दिया जा सकता है जब अपराध वन अधिनियम के अधीन 
हो । यदि वन-उपज कौ चोरी के अपराध का वाद भारतीय दण्ड संहिता के अधीनः 


ममनुषंगी नियम तथा प्रकौणं उपवन्धं १३३ 


पंस्थित्त किया गया है ओर दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६९ के अधीन 
हर्द है तो पुरस्कार नहीं दिया जा सकता । 

धारा ७६ (ग) के अधीन केवल उन्हीं वृक्षों या वन-उपज के व्ययन कै बारे 
मे नियम बनाए जा सकते जो सरकार की सम्पत्ति हो। जो वन-उपज सरकार 
की सम्पत्ति नहीं है उसके व्ययन के लिए नियम बनाना अधिकारातीत है । [गुलाब्‌ 
बनाम सभ्राट (ए० आई० आरण १६३९ लाहौर ४६६) ] 

धारा ७७- इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उस्लंचघन 
कै लिए कोई विशेष शास्ति उपवबन्धित नहीं है, भंग करने वाला कोई व्यक्ति एषी 
अवधिके कारावससे, नो एक मास तककाहो सकेगा, था जुमनि से, जो पाच 
सौ रुपए तक काहो सकेगा था दोनों से, दण्डनीय होगा । 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन -- मध्य प्रदेश सरकारने १६६१५ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या ६ कीधारा १५के द्वारा भारतीय वन अधिनियमकी धारया ७७ में 
'जो एक मास तक काहोसकेगाया जुमानिसे,जोर्पाच सौः रुपये तक का हो सकेगा 
ब्दो के स्थान पर ^जोचछ्ह्‌मासतकका हो सफेगाया जुमनिसे, जो एकं हजार 
रुपए तक काही सकरेगा' शब्द प्रतिस्थापित्त किए हैं । 

धारा ७८--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए समी 
नियमं राजपत्र मे प्रकाशित किए जारगे, ओर तदुपरि, जहां तक वे इस अधिनियम 
से सुसंगत है, वह्यं तक वे इस प्रकार प्रमावज्लील होगे, भानो वे इसमें अधिनियमित 
हए । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश्च संश्चोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने दृण्डियन फरैस्ट (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १५ केद्वारा भारतीय वन अधिनियमः 
की धारा ७८ के स्थान पर नीचे लिखी नई धारा प्रतिस्थापितकी है: 

७८. नियमों के सम्बन्ध म अतिरिक्त उपबन्ध--(१) इस अधिनियम कै 
अधीन सभी तियम सजपत्र में अधिसृचना द्वारा बनाए जाएंगे | 

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने क 
पञ्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन कै समक्ष, जवे उसका 
सत्रहोरहाहो, कुल चौदह दिन की अवधि पयेन्त रखे जाएंगे जो एक स॒त्रमेयादो 
अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रोभें हो सकतीहै मौर जत्र तक कोई बाद की तारीख 
नतियत्तन की जाए, राजपत्र मं प्रकाशित होने कौ तारीख से, एमे उपान्तयो तथा 
बातिलीकर्णो के अधीन रहते हए प्रभावी होगे जो विधान मण्डल के दोनों सदनं 
करने के लिए सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलीकरणं 
सम्प्रद्ध नियमों के अधीन पहले कौ गई किसी बात कौ विधिमान्यता पर प्रतिकूल 
प्रभावे न डलिगा । 
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प्रकीणे उपबन्ध (7१18त्लाशाल्णाऽ एरणा9०8) 

धारा ७९-(१) पेखा हर व्यक्ति, जो किसौ आरक्षित या संरक्षित धन मे 
किसी अधिकार का प्रयोग करतादहैःयाजोरएेसे वन से किंसौ वन-उपज को लेने, 
था हमारती लकड़ी काटने भौर हटाने या उसमे ढोर चराने फे लिए अनुज्ञात है, 
ओर हर श्यवित, जो एसे वन मे किसी एसे व्यक्ति हारा नियोजित है भौर एसे वन 
से समीपस्य किसी प्राम फा हर व्यित, जो सरकार हारा नियोजित हैया जो 
समुदाय फे प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए सरकार से उपलब्धियां पाता है 

एसी जानफारी, जो किसी चन. विषयक अपराध के फिंए जने या फिए जाने 
फे आश्य के विषय मे उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी 
को अनावरयक विलम्ब फे बिना.देने फे लिए आबद्ध होगा मौर-- 

(क) एसे वन में किसी वन अग्निकफो, जिसके बारेमे उसे ज्ञान या जान- 
कारो है, बुक्षने केलिए, 

(ख) एसे वन के सामीप्य मे किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान था जानकारी 
है, अपनो शवितत के अनुसार किन्हीं वघ साधनों हरा एसे वन में फंल जाने से रोकने 
के लिए, तुरन्त का्यंवाहयी करेगा चाहे उससे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधि- 
कारी दवारा एेसी अयेक्षाकौ गई होया नहीं, भौर 

(ग) एते वन मे वन विषयक अपराध को रोकने, ओौर 

(घ) जब कि यह्‌ विष्वास करने काकारण है फिएसेवन में एेसा कोई 
अपराध किया णया है, तब अपसधी का पता चलाने ओर उसे गिरफ्तार करने मे, 

उसकी सहायता मांगने वाले किसी चनं अधिकारी य( पुलिस अधिकारीकी 
सहायता करेगा । 

(२) जो कोई व्यविति एसा करने के लिए आबद्ध होते हुए विधिपृणं प्रतिहत 
क बिना (जिसे साबित करने का मार एसे व्यक्ति पर होगा)-- 

(क) उकधारा (१) दारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारीया 
पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब कं बिना नहीं देगा, 

(ख) किसी आरक्ित या संरक्षित वन में वन अग्नि को ब्ुक्षने के लिए. 
उपधारा (१) हारा यथा अपेक्षित कायं बाहौ नहीं करेगा, 

(ग) एसे वन के सामीप्यमे की किसौ अनग्निको एसे वन में फंलने से नही 
रोकेगा जता कि उपधास (१) दारा अपेक्षित है, या 

(घ) एसे वन में किसी वन अपराष का किया जाना रोकनेमें या उस दक्षा 
मे, जिसमे कि यह्‌ विश्वास करने का कारण हैकि एसे वनमे एेसा कोई अपराध 
हमा है, अपराधी का पता चलाने ओौर उसे गिरपतार करने मे उसकी सहायता 
मौँगी जाने पर किंस वन अधिकारी या पु्तिसं अधिकारी की मदद नहीं करेगा, 

वह्‌ एसी अवधि के कारावाससे, जो एक भास तककी हो सकेगी, या 
जुमनिसे,जोदोसौ खय तककाहो सकमा, या दोनों से दण्डनीय होगा । 
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संशोधन 

मध्य प्रदेहा संशोधन-मध्य प्रदेश सरकार ने १६९५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या ६ कीधघारा १९ केद्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की घारा७६की 
उपधारय (२) में “जो एक मासतककीहो सकेगी या जुमनिसे,जो दो सौ रुपये तक 
का हौ सकेगा,' शब्दों क स्थान पर “जो छह मास तक की हो सकेगी याजुमनिसे जो 
एकं हजार सपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए है| 

रिप्पणी--धारा ७६ (१) के अनुसार (1) आरक्षितया संरक्षित वनमें 
अधिकार का प्रयोग करने वाला, ()एेपे किसी वन से वन-उपज को लेने या इमारती 
लकड़ी काटने या हटाने या उसमें ढोर चरने के लिए अनुज्ञात, (1). एसे व्यक्तियों 
दवारा नियोजित, (1४) एसे बन के पास किसी ग्राम मे.रहने वाला तथा सरकारद्वारा 
नियोजित , या (४) समाज के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए उपलब्धिर्यां 
पाने वाला हर व्यक्ति (क) वनं अपराधकेकिएजानेयाकिएजने के भशयकी 
जानकारी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनविश्यक विलम्बके बिनादेने 
के लिए, (ख) एसे किसीवन मे वन आगको वुज्ञाने तथा एसे वन के समीप 
की किसी आग को उसमे फलने मे रोकने के लिए कार्यवाही करने के लिए चाहे वन 
अधिकारी ने उसमे सी अपेक्षाकीहो या नहीं, (ग) एसे वन मे किसी अपराध होने 
को रोकने ओौर (घ) हो जाने पर अपराधी का परता चलाने ओर उसे गिरपफ्तारकरने 
मे सहायता करने के लिए जत्र वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने सहायतार्मागी 
हो, आबद्ध है । जो व्यक्ति आवद्ध होते हुए विधिपुणं प्रतिहत के त्रिना (जिसे सावित 
करने का भार उस परह) उपयुक्त कायं नहींकरता तो वहुधाया ७९ (२) के 
अनुसार एकं मास तक के कारावास या दोसौ रुपए तक के जुर्मानि या दोनों से दण्ड- 
नीय होगा, 

इस धारा के अधीन दण्डित कराने के विए यह साबित करना आवश्यक है 
है कि अभियुक्त धारा ७९ (१) में उल्लिखित किसी वगं का व्यक्ति है ओौर उसने 
उन्हीं बातोमेसे किसी बात को नहीं किया ह जिसकी धारा ७६ (१) मेँ उससे अपेक्षा 
की गई थी । सश्ाज्गी बनाम बाबाजी वाद (आर्ह० एल० आरण २२ मुम्बई ७६६) 
मे अभिनिर्धास्ति किया ग्यारह कि यदि अभियुक्त धारा ७६१) मेँ वणित व्यक्तियों मे 
से एक साबित नहीं किया गया ओर जिस प्रयोजन के लिए उससे सहायता कौ अपेक्षा 
की गई वहु भी उस धारा खण्ड (क) से खण्ड (घ) मं उल्लिखित प्रयोजन नहीं हैतो 
उसकी दोषसिद्धि अवेध हे । 

धारा ८०-(१) यदि सरकार ओौर कोद व्यित किसी वन या बजर भूमिमें 
था उसकी पूरी उपज या उसके किसी मागमे संयुक्तः हितबदध है, तो राज्य सरकार 
या तो-- (क) उसमें एेसे व्यक्ति को उसके हित के लिए लेखा देते रहते हुए, एसे 
दन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपनेहायमेंते लेगी, या (ख) इस प्रकार 
संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध करने कै लिष 
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एसे विनियम निकाल सकेगी जसे वहु उसके प्रबन्ध भौर उसमे के सबं पक्षकारों के 
हितो मे जावश््यक समन्षती है । 

(२) जव कि उपधारा (१) के खण्ड (कं) के अधीन सरकार किसी वन, 
बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथमे लेती है, तब वह्‌ राजपत्र मे अधि- 
सूचना दारा यह्‌ घोषित कर सकेगी कि एसे वन, बंजर भूमि या उपल को अध्यायं 
२ ओर ४ में अन्तविष्ट कोई उपबन्ध लागू होगे ओर तदुपरि एसे उपबन्ध तदनुसार 
लाग्‌ होगे । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश्च संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकारने १६५१ के उत्तर प्रदेश अधि- 
निथम संख्या ८कीधारार्‌के हास भारतीय वन अधिनियम १६२७की धारा 5० 
के वाद नीचे लिखी नयी घास अन्तःस्थापितकीहैः 

८०-ए राज्य सरक्रार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धोधित कर सकेगीकि 
इस अधिनियम के अधीन या उसके उपबन्धों मे से कोई उपवन्ध मार्गो के पार्थ्वकी 
या नहसो केकिनारोकी सवया किसी भूमि जो राज्य सरकारया किसी स्थानीय 
प्राधिकारी की सम्पत्तिहै, प्रनलागू होगे ओर तदुपरि रसे उपवन्ध तदनुसार लामू 
होगे । 

मध्व प्रदेश संशोघन--मघ्य प्रदेश सरकारने १६६५ 7 मध्य प्रदेण अधि- 
नियम संख्या ६ की धारा १७ के अनुसार भारतीय वन अधिनियम कीधारा ८० 
के बाद निम्नलिखित नई धारया जोडीहै: 

८०-ए आरक्षित या संरक्षित वनके खूपमें गसित भूमि को अनधिकृत कूपसे 
कन्जे मेलेनेके लिए शास्ति-(१) कोईव्रक्तिजो धारा २० या२६ के अधीन 
यथा स्थिति, आः 'क्षत या संरक्षित वन कैरूपमें गस्ति किए गएक्षेतोंकी किसी 
भूमि पर अनधिकरृत रूपसे कन्जा करताया कञ्नेमें बना रहता है, इस अधि- 
नियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसके विरद कौ गई किसी अन्य कायं 
वाही पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना प्रभागीय वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के 
अधिकारी के अदेश द्रारया संक्षेपतः वेदखल कियाजा सकेगा आर कोई फसल जो 
एेसी भरमि पर खडी हो या कोई निर्माण या अन्य संकमं जो उसने उस पर बनाया ह, 
यदि उसके द्वारा रसे समय के अन्दर जो ेसा वन अधिकारी नियत करे, नहीं 
हटाया गया तो समपहुरणीय होगे : 

परन्तु जब तक बेदखली के लिए प्रस्थापित ग्प्रकति को यह्‌ हैतुक दशित करने 
के लिए कि ठेसा अदिश क्यों न पारित किया जाए, युरितयुक्त अवसर न दिया गया 
हौ तब तक इस उपधारा के अधीन बेदखली का कोई आदेश पारित नहीं किया 
जाएगा । 

(२) एेसी समपहृत किसी सम्पत्ति का व्ययन एसी रीति से, जसा वन अधि- 


संमनुष॑सौ नियम तथा प्रकरणं उपबन्ं ५३५ 


कारी निदेश दे, किया जाएगा भौर किसी फसल, निर्माण या अन्य संकमे के हटाने 
का तथा भूमि को उसकी भारम्भिक अवस्था मे लानेके लिए भावश्यक सव कार्यो का 
खर्च धासः ८२ में उपवरन्धित रीत्तिसे देसे व्यर्वित से वसूलीय होगा, 

(३) उपधारा (१) के अधीन दिए गए वन अधिकारौ के आदेश से व्यथित 
कोई व्यवित ठेसी कालावधिमें ओौरटेसी रीतिसे जो विहितं की गईहो, एसे 
अदिश के विरुद्ध राज्य सरकारया रसे अधिकारी, जो राज्य सरकार दारा 
शस निमित्त प्राधिङ्ृत कियागयाहो, सेअपील कर सकेगाओौर एसी अपीलके 
विनिर्चय के अध्यघीन रहते हए बन अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा । 

(४) इस धारा के उपबन्ध एसे क्षेत्रो मे ेसी तारीखो को, जौ राज्यसरकार 
अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे, लामू हयैगे ओर भिन्द-भिन्न क्षेत्रो के लिए भिन्न 
भिन्न तारी ~ वि्मिदिष्ट की जा सरककेगी । | 

टिष्पणी-- सरकार ओर अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति के -वर्नों के प्रवन्ध 
के लिएसरकारके पास दो विकल्प हैँ 1 पहला विकल्प यह्‌ है कि वहू ेसे वन, बंजर 
भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथमे ले ते, उसमे अध्याय २ओौर ४ म अन्तैविष्ट 
कोई आवश्युक उपबन्ध लागू कर दे ओर हितबद्ध व्यवितियों को उनके हित का लेखा 
देती रहै । दूसरा विकल्प यह्‌ है कि वह्‌ संयुक्तः हितवद्ध व्यवितत को वन.वंजर भूमि 
था उपज का प्रबन्धदे दे ओर उसके द्वारा किणे जाने वाले प्रवस्थ कै विए विनियम 
बना दे। 

इस धारा में सेयुक्ततः हितबद्ध' पद महस्वधुणं है। इससे वन या उसकी 
उपज मेँ संयुक्त साम्पत्तिकं हित या घन सम्बन्धी हित अभिप्रेत है। इसका अथं 
इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता कि उसमे अपने राज्यके वनोके प्रबन्धक 
शासक (या सरकार) द्वारा पयेवेक्षणं मौर नियंत्रण करने की शक्ति समाविष्ट है । 
विश्वम्भर सिहं बनाम उडोसा सरकारका सचिव वाद (ए० आरई० भार० १६५१ 
उडीसा २८) के निणंय में कहा गया है किणहित' शब्द जब किसी सम्पत्ति या उसकी 
उपज के प्रति निदेश के रूप मे प्रयोग क्रिया जाता है तच वह सामान्यतः साम्पत्तिक 
या धन सम्बन्धी हित को निर्दिष्ट करताहै भौर वहु अपने राज्यम स्थित समस्त 
सम्पत्ति परदेश या राज्य के प्रभुत्व सम्पल्न शासक की सामास्य नियंत्रक शक्त 
को निदिष्ट नहीं करता। इसलिए अधिनियमकीं धारा ८० जमींदारी वनोंको 
जिनमे जमीदारों के अनन्य अधिकार ओर शासक या सरकार का उनमें कोई 
साम्पत्तिक या धन सम्बन्धी हित नहीं है, बिलकुल लागू नहीं होती । 

वन अधिनियम की धारा ८० के अधीन अधिसूचना उस समय विधिमान्यतः 
होती है जब सरकार के किसी अन्य व्यर्विति के वन मेँ संयुक्ततः साम्पत्तिकं या धन 
सम्बन्धी हित हो । महैक्ष्वरी प्रसाद देव बनाम राज्य वाद (ए० आई ० भार १६५७ 
उड़ीसा २१९) के निणंय में कहा गया कि जह उड़ीसा रिग्रासतके शासक को 
जमीदार को इमारती लकड़ी के दिए पट मे शद्धलाभिकेअधे भाग को विनियोजित 
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करनेका अधिकार भी था वहं वह्‌ अधिकार केवल प्रभुत्व सम्पन्न शासक या 
सरकार का अधिकार नहीं कहा जा सकता; वरन्‌ वह्‌ एक साम्पत्तिक अधिकारहै। 
इसलिए विलयन के बाद, जब राज्य सरकार उत्तराधिकारीहैतो उस शासक के 
हित के लिए एेसा नहीं कहा जा सकता क्रि उसका वन मे कोई सास्पत्तिक या धन 
सम्बन्धी हित नहीं है जिससे वन अधिनियम की धारा ८० के अधीन निकाली गयी 
अधिसुचना अविधिमान्य बन जाए । 

दस धारा के बाद कुछ राज्य सरकारों ने नई धारां जोड़ी है । उत्तरप्रदेश 
मेतोनर्ईधाराके द्वारा वन अधिनियम के उपवन्धोंको सरकारकी या स्थानीय 
प्राधिकारी कौ कत्तिपय भूमिर्यां जैसे नहो के किनारे या मार्गोके किनारे की भरुमियों 
पर लगाने की शक्ति राज्यसरकारकोदी गर है । मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई 
गयी नई धारा आरक्षित या संरक्षित वनौ में किसी व्यक्रित द्वारा अनधिकृतसरूपसे 
किएगए क्व्जे सेमे बेदखल करने से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार 
प्रभागीय वन अधिकारी (डी० एफ० ओ०) एेसे व्यक्ति को सुनने के बाद बेदखल 
कर सकता है । बेदखल क्रिया गया आदमी राज्य सरकारसे अपील कर सकताहै। 
इस धारामे उस प्रक्रिया काभी वणेन है जिसके द्वारा वन अधिकारी बेदखली 
अदेश से सम्बन्धित भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य किसी संकमं का व्ययन 
करेगा । 
| धारा ८१--यदि कोई व्यक्ति, किसी एसे वन कौ उपज का, जो सरकार की 

सम्पत्ति है, था जिस्‌ पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या वन-उपन्‌, के किसी 

भाग के, जिसको सरकार हकार है, भ्रंश का इस शतं पर हकदारहै, किसे वन 
से सम्बन्धित सेवा चह सम्यक्‌ रूपं से करता रहै, तो राज्य सरकार का ससाधान कर 
देने वलि रूपमे यह्‌ तथ्य सिद्रहौो जाने की दशाम कि एसी सेवा अबनहीकीजा 
रही है, एेसा प्रश सधिहुरणीय हष जाएगा : 

परन्तु जब तक किं राज्य सरकार द्वारा इस निमिस सम्यक्‌ रूप से नियुक्त 
अधिकारो द्वारा उसके हुकदार व्यक्ति की, भौर एसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे 
वह एसी सेवा के सम्यक्‌ रूप से किए जाने के सृत में पेश करे, सूनवार्ईन की मई 
हो, तब ठकं एसे किसी श्र का अधिहूरण नहीं होगा । 

धारय ८२--इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी 
नियम के अधीन या किसी वन-$पज की कीमत या एसी उपज कफे सम्बन्ध में इस 
अधिनियम के निष्यादन में उपयत व्ययोंके कारण सरकारको देय सब धन, यदि 
शलोध्य होने -पर न दिए गए हो, तत्समय प्रवृत्ते विधि के अनुसार एसे वसूल किए जा 
सकगे मनो वे भू-राजस्व की तकाया हो। 
संशोधन 

मध्यप्रदेश संशोधन--मध्यप्रदेश सरकारने १६६५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या ९्कीधारा १८ केद्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धाराम्रेके 
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स्थानि पर निम्न लिखित नई धारा प्रतिस्थापितिकीदहैः 

८२-इस अधिनियम के या उसके अधीन बने, किन्हीं नियमों के अधीन, या इमा- 
रती लकड़ी या अन्य वन-उपज मद्धे, या इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज सम्बन्धी 
किसी संविदा के अधीन जिसमें उसके भंग के लिए उसके अधीन वसूलीय कोई रकम 
सम्मिलित है, या उसके रह्‌ केरने के परिणाम स्वरूप या किसी वन अधिकारीके 
अधिकारसे या अधीन जारी किए निविदाओंके आमंत्रण केद्वारा या नीलामके 
दाय किए गए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस 
के निबन्धनों कै अधीन राज्य सरकार को संदेय, चुर्मानिं से भिन्न, सव धन ओर इस 
अधिनियम के अधीन राज्य सरकारको अधिनिर्णीति सव प्रतिकर, यदि शोध्य होने 
परन दिए गए हौ, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार एसे वसुलकिएजा सकेगे मानो 
वे भू-राजस्व की बकाया हों । 

हिमाचल प्रदेश संश्ञोधन--हिमाचल प्रदेश सरकारने १९६० के हिमाचल 
प्रदेश अधिनियम संख्या २५ कीधारा केद्वारा भारतीय वन अधिनियम कीधारा 
८२ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित कीटैः 

८२-(१) इस अधिनियम या इसके अधीन वने किसी नियम के अधीनया 
दमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज की कीमत मद्धे या इमारती लकड़ी या अन्य वन- 
उपज के बारे मे इस अधिनियम के निष्पादन से उपगत व्ययो मद्ध या इमारती लकड़ी 
या अन्य वन-उपज सम्बन्धी किसी संविदा के अधीन जिसमे उसके भग के लिए उसके 
अधीन वसुलीय कोई रकम सम्मिलित है, या उसके रह करने के परिणाम स्वरूप या 
किसी वन अधिकारी के अधिकारसे या के अधीन जारी किए गए निविदाओंके 
आमंत्रण केद्राराया नीलामके द्रवाय किए गए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपजे 
के विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस के निबन्धनों के अधीन राज्य सरकारको संदेय, 
ुरमानों से भिन्न, सब धन भौर इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को अधि- 
निर्णीत सब प्र्तिकर, यदि शोध्य होने परन दिए गए हौं, . तत्समय प्रवृत्त विधि 
अनुसार एसे वसूल किए जा सकेगे, मानो वे भू-राजस्व की वकाया हों । 

(२) सन्देहो को हटाने के लिए, एतद्द्रारा यह्‌ घोषितं किया जाता है कि, 
न्यायालय के किसी निणंय, ङिक्री याअदेश मे को प्रतिकूल बात होते हुए भी उप- 
धारा (१) के उपबन्ध वसूली के सब मामलों मजो या तो इण्डियन फौरस्ट (हिमाचल 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६८ के प्रारम्भ के समय लम्वितरहँया रेस प्रारम्भके 
पुवं किए संविदा के बारे मे उसके बाद शुरूकिएगएह लागू होगे । 

टिप्पणी--मूल धारा के अनुसार निम्नलिखित प्रकारोका सरकार कोदेय 
सब धन, यदि शोध्य होने पर न दिया जाय, भू-राजस्व के बकाया केरूपमे वसूल 
कियाजासकताहै: 

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन देय 
धन, 


४ भारतीय वन अधिनियम मौमासां 


(1) किसी वन-उपज कौ कीमत के कारण देय धन, णा 

(‰) देसी उपज के सम्बन्ध मे दसत अधिनियम के निष्प.रत में उपगत व्यथो 
के कारण देय धन । 

इसलिए जह देय धन इस धारा कै निबन्धनों के अन्तगंत नहीं भाता, तो 
सरकार को केवल यही उपचार उपलब्ध है कि वह॒ उसकी वसृली के लिए नियमित 
वाद चताए । 

यदि कोई व्यक्ति कोई सौट खरीदता है ओर वन-उपज के विक्रय की संविदा 
के विले पर हस्ताक्षर करता है तो उस लौट के असंदत्त मूल्य के लिए इस धाय के 
अधीन कायंवाही की जा सकती है । मूलमचन्द रतीललि असाठी बनाम मध्यप्रदेश वाद 
(ए० आई० आर० १६६० मध्यप्देज्ञ १५२) में अभितिर्थास्ति क्या मया कि जौ 
अनुबस्ध निष्पादित किया गया धा, उसका शीर्षक वन-उपन के क्रथ भौर विक्रयकी 
संविदा का पिलेख' था । इसलिए भभिलेख की सम्पूणं भाषा स्पष्ट रूप से यह्‌ दिखती 
है कि व्ययन विक्रयके रूपमे किया गया था। अततः शोध्य रकम इस अधिनियम्‌ कौ 
धायं यर के अथे के अन्तगेत वन-उपजकी कीमततकेकारणथी। इसी प्रकारका 
निम जोगेदलाल साहा बनाम बिहार राज्य बाद (ए० आई० भार० १६७३ पटना 
९८) में दिया गया क्योकि ठेकेदार पर कछ किदते वकाय धीं । वन लौशे के विक्रय 
मे लोले की कीमत के भतिर्क्ति विक्री कर भी वसूल किया जाताहै। ओरिएन्ट 
वेषर निर्व बनाम सध्यप्रेक्च सरकार वाद (१९७१ मध्यप्रदेश लां जनरल ५६०) के 
निर्णय मेकहाहै कि लिङ्गी कर वन अधिकारियी दारा माल-विक्रय अधिनियम १६३० 
की धारया ६४ (ब) के अधीन वन-उपज कौ कीमत के भागके रूपमे बसूलीयहं। 
अतः भारतीय वेन अधिनियम, १६२७ कौ धारा ८२ के अधीन भू-राजस्व के बकाया 
के रूप वसूल किथा जा सकता हं | 

परन्तु यदि विक्रय नियमों के भंगके कारण दुबाय नीलम क्रियाजाए्‌ ओर 
उस नीलाय मे पहले नीलाम की तुलना मे कीमत कम मिले तो उस कमी ` को धारा 
८२ के अधीन भू-राजस्वकेव्कायाकेरूप मे वसूल नहीं किया जा सकता। 
गोवर्धन दास केसाद्ानाय वनाम कलक्टर मिर्जापुर वाद (ए० आईऽ आर० १६५६ 
इलाहाबाद ७२९१) के निर्णय मेँ कहा गयाकि विक्र ताको नोटिस देने के पश्चात्‌ वन- 
उपज के पुतविक्रय पर होने वाती कमीके लिए सरकार का दावा माल विक्रय 
अधिनियम १६३० कौ धारा ५४ के अधीन नुकसानी की प्रकृति का होने के कारण 
असंदत्त कीमत नहीं है ओर इसलिये वन अधिनियमः की धारा ०८२ के अधीन भू- 
राजस्व के हप मे उसकी वसूली वंध नहीं है । इसी प्रकार को निर्णय बालादत्त बनाम 
भारत का संघ वाद (ए० आ1ई० मार० १६६० हिमाचल प्रदेश ३०), मध्यं प्रेक्ष 
सरकार बनाम नागरमल्‌ भगवान दास वाद (ए० आई० जार० १६६३ मध्य प्रदेश 
२०५), जे° ए० दाएलमेट बनाम मसूर राज्य वाद (ए० आई० आर० १९६४ मंसूर 
१०६), उत्तर प्रदेश सरकार बनाम दीवानचम्द वाद (१६७३ इलाहावाद लां जरनल 
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३०६), तथा वीरेद्ध कुमार बनाम उत्तर प्रदेक्ष राज्य वाद (ए० श्राई० आर० १६८० 
दलाहाबाद १००} मेंमीदियागयाहै। 

पर्नपिक्रय की दशाम कमी की वसूली की दन कणिनाइयों को देखते हृए 
मध्य प्रदेश सरकारने १९६१५ के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या श९्की धारा १८ के 
दारा वन अधिनियम की धारा २ के स्थान पर एक नई धारय प्रतिस्थापितकी। 
षसं संशोधित धारा के अनुसार (1) अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के 
अधीन, (1) इमारती लकड तथा अन्य वन-उपज सम्बन्धी संविदा के अधीन जिसमें 
उसके भंग के लिए उसके अधीन वसूलीय रकम भी है, (पी) या उसके रह करने कफे 

परिणाम स्वरूप (1४) या वन अधिकारी के अधिकारसे जारी किए गए निविदां 
के आमन्त्रणके द्वारा या नीलामके द्वारा इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपजं कै 
विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस के निबन्धनों के अधीन राज्य सरकार कौ सेंदेय 
(जुमनि से भिन्न) सब धन ओर (४) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारको 
अधिनिर्णीति सब प्रतिकर, यदि शोध्यहोने परन दिएं जाएं तो वे, भू-राजस्व कै 
वकायाकेसूपमें वसूल किए जा सकते दँ । इस प्रतिस्थापित धारा के परिणम- 
स्वरूप बोली बोलने यां निविदा देने के बाद विक्रय नियमों का अपालमन, विक्रय 
संविदाओं का भंग, धुनविक्रय मे होने वाली केमी आदि सब तरह के मापले इस 
संशोधित धाराकीपरिधिमें आ गए । इसी के परिणाम स्वरूप साधुलाल बनाम 
` मध्य प्रदेश वाद (१६७१ इलाहबाद लां जरनल १२९६) मे अभिनिर्धारित किया 
गया कि इस मामले में अर्जादार भौर मध्य प्रदेश सरकार में संविदा उसी समय पूरी 
हो गयी जब प्रतिग्रहण का पत्र २८ अप्रंल ६६ कोडकिमें डाला गया ओर अर्जीदार 
का १३ मई ६६ को अपनी निविदा वापिस लेना उसे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता । ` 
मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा संशोधित वन अधिनियम की धारया ठरे के 
अधीन सरकार उपगत हानि को भू-राजस्व के बकाया रूप मेँ वसूल कर सकती ह । 
धारा ८२३-(१) जब कि किसी वन-उपजन के लिए था उसके सम्बन्ध में 
एसा कोई धन देयहै, तब उसकौ राक्षि एसी उपज पर प्रथम मार समक्षी जाएगी 
र जब तक कि एेसी राशि चका नहीं दी जाए तब तक के लिए एेसौ उपज वन 
अधिकारी द्वारा अपने कव्जमेली जा सकेगी । 

(२) यदि जब यहं राक्ि श्णोध्य होती है तब चूका नहीं वी जाती तोवन 
अधिकारी एसी उपज का लोक नीलाम्‌ हारा विक्रय कर सकेगा ओर विक्रय बे 
मागमो को प्रथमतः एसी राक्ि चुकाने में प्रयुक्त किया जाएगा । 

(३) यदि कोई अतिक्षेष रहे तो उस दश्चा मेँ जिसमे कि उसके लिए्‌ हकदार 
व्यक्ति दारा दावा विक्रयी तारीखसेदोमास के अन्दर नहीं फिया जाता, बह 
सरकार को समपहूत हो जाएगा । 

टिष्यणी--इस धारा की उपृधारा (१) के अनुसार यदिः किसी वेन-उपज के 
लिए कोई धन देय हो तो उसकी राणि उस उपज परं प्रथम भार समन्षी जाती है 
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ओर जब तक एसी राशि चका नहौ दी जाती तब तक वन अधिकारी उस वन-उपज 
को अपने कञ्जे में रख सकता है । उपधारा (२) के अनुसार यदि शोध्य होने पर 
वह्‌ राशि नहीं चृकायी जाती तो वते अधिकारी उस वन-उपज को लोक नीलाम 
रा बेचकर एसी राशि को च्‌कानेमें प्रयुक्त कर सकता रहै । एेसा केरने पर वनं 
अधिनियमकी धारा ८३ के अधीन भौचित्य का तकं पहली बार अपील में नहीं 
उठाया जा सकता । धारा ८३ स्पष्टसूपसे उपबन्ध करती है किं विक्रय के आगमों 
को प्रथमतः शोध्य धन को चुकेन मे प्रयुक्त किथा जाएगा । (चण्डीराम करण सिह 
बनाम संकर टरी आफ स्टेट-ए० आई० आर ० १६११५ सिष ३६) । एक अन्य वाद- 
वीरेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (ए० आई० आर० १९६८० इलाहाबाद 
१००) में यह्‌ भी अभिनिर्धारित कियागयादहै किधारा तरे तथा धारा ८३ दोनों 
मे कार्यवाही एक साथ हो सकती है । 
इस धारा में यह कहा गयाहै कि यदि किसी वन-उपज के लिए या उसके 
सम्बन्ध म कोईधनदेय हो तो उसकी राशि एेसी उपज प्र प्रथम भार होती है 
नौर यदि शोध्य होने पर वह न चुकायी जवि तो वन अधिकारी उस उपज की बेच 
सकता है । इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा ८२ के अधीन प्रदत्त विक्रयके 
अधिकार का प्रयोगसरकार को देयधन की वसूली के लिए केवल उसी वन-उपज पर 
किया जा सकता है जिसके लिए या जिसके बारेमे रेसाधनदेयदहो । यह्‌ अधिकार 
किसी अन्य वन-उपज से सम्बन्धित या किसी पृरानी बकायाकी वसूली कै लिए उप्‌- 
योग में नहीं लाया जा सकता । दूसरे शब्दों मे, जिस वन-उपज से सम्बन्धित बकाया 
नहीं हे वह इस धारा के अधीन नहीं बेची जा सकती। उत्तरप्रदेश राज्य बनाम 
रघुवीर सहाय वाद (ए० आई० आर० १६७२ इलाहाबाद ५५५) मे अभिनिर्धारित 
कियागयाहैकिदेय धन पुराने संव्यवहारं के बारेमे था भौर वह्‌ केवल वन 
अधिनियम की धारा ८२ सपरित राजस्व वसूली अधिनियम १८६० मे उपबेनिधत 
रीतिसेदही वसूल हो सकता है । पुराने संव्यवहारों से सम्बन्धित बकाया कौ वसूली 
के लिए वन अधिकारी वन अधिनियमकीधारा ८३ कै उपबन्धो के अधीन (किमी 
वर्तमान लाट के) काष्ठके स्टाक को नहीं बेच सकता था) 


यदिक्रता विक्रय मूल्य की कस्ते नहीं देतादहैतोेके का पर्यवसान करके 
कटे लट्ठे, इमारती लकड़ी ओर कभी-कभी खड वृक्ष भी वेच दिए जते हैँ । एेसे 
विक्रय मे यदि अधिक धन मिले तो उसपरधारा (३) के अनुसार पूवं क्रेता का 
हक हो सकता है । यह्‌ हके किस दशामेहोताहै, क्या खड़े वक्षो का मूल्यभी 
पुनविक्रय मे लगाना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर प्रचि बंगाल राज्य बनाम नरे 
नाथ राय वाद (ए० आई० आर० १९५८ कलकत्ता २१) मे दिया गया है। इस 
मामलेमें वादी ने एके नीलम में कछ वृक्ष खरीदे।.किस्तोके न चुकाने के 
कारण विभागनेवठेकेके करार का पर्यवसानं करके कटे हुए लट्टोंकोकष्जेमेंले 
लिया । लटो के विक्रय से बकाथा पूरी वसूल नहीं हुई । विभाग ने खड़े वृक्ष जब 
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बेचे तो धन अधिक हो गथा ओर अतिशेषके लिए वादीने दावा [कथा] तव यह्‌ 
अभिनिर्धारित किया गया-- 

(1) विक्रयके करार के अधीन वादी द्वारा कटे गए वृक्षोंकाहकतो वादी 
को संक्रन्तहौी गया था क्योकि एकं अन्यवाद में न्यायमूति पा्कैर के निर्णयके 
अनुसार जब कता कुछ वृक्षो को काट देता है तो एेसी कदी हुई इमारती लकड़ी पर 
विधिक अधिकार निरिचितल्पसेक्रताकाहोता है भौर जह तक उस इमारती 
लकड़ी से सम्बधित लाईसन्स का है वह विधि में अप्रतिसंहरणीयहै। इसप्रकार 
उसके दवारा काटे गए वृक्षो में वादी कामविशिष्टीय अधिकार सरकार केकरारके 
अधीन उन््रँ कुकं ओर अरभिग्रहण करने के अधिकार के अध्यधीनथा। धारा ८३ 
(१) के अनुसार वादी पर बकाया ६७०० स्पए की धनराशि उन लटो पर प्रथम 
भार थी ओौर चूंकि उनका विक्रय मूल्य ६७०० रुपयों से कम था, अतः अतिशेषं देने 
को प्रदन ही नहीं था। 

(7) खडे वृक्षो का हक तो वादी को संक्रान्त ही नहीं हुमा था । अतः तीसरे 
व्यक्तिको किए गए इन वृक्षों के दूसरे पुनविक्रयमें मिले १०,१७० रुपए की धनराशि 
अतिशेष के अवधारण के लिए इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योकि करार के अधीन 
उनको काटने का अधिकारवहुखोचुकाथा ओौर उन पर उसका कोई हक नहीं 
था। इसी निणंयमें यह्‌ भी कहा गया कि अतिशेष का दावा भी विक्रय की तारीख 
केर मेहीने के अन्दर हीना चाहिए! अतिशेष के लिए पुनविक्रय के सात वषं बाद किया 
गया दावा वन अधिनियमकी धारा ८२ (३) के अथं के अन्तगंत दावा नहीं है। 

धारा ८४--जब कमी राज्य सरकारको एसा प्रतीत होताहै कि इय 
अधिनियम के प्रयोजनो मेंस किसी प्रयोजनके लिए कोई भूमि अपेक्षित है, तो 
एसी भूमि के बारे में यह समन्ना जाएगा कि भूमि अजंन अधिनियम शण्ह्टकी 
धारा ४ कै अथं कै अन्दर उसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 
सशोधन 

पंजाब संहोधन--पंजाब राज्य ने १६६२ के पंजाब अधिनियम संख्या १३ 
कीधारा६ के द्वस भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा ८४ के बाद निम्न 
लिखित नई धारा अन्तः स्थापितकीहैः: 

८४-ए कावेनन्टिग राज्यों के व्यवस्थापन आदि कौ विधिमान्यता- सन्देहं 
को हटाने के लिए एतदद्वारा यहु घोषित किया जाताहै कि २० अगस्त १६४८ से 
पूवं धारा १ की उपधारा (२-ए) मे निदंशित राज्यक्षेत्रोंके भाग सूप कावेनेन्टिग 
राज्य की सरकार के प्राधिकार के अधीन, किन्हीं व्यक्तियोंके किन्हींदावोंया 
अधिकारो के बारे मे, जिनकेकिसी वन या बंजर भूमि, जो उस सरकार की सम्पत्ति 
हो, या जिस पर उस राज्य के साम्पत्तिक अधिकार टै याजिसकी पूरी वन-उपजया 
उसके किसी भाग की वहुसरकार हकदारहै, मे अस्तित्वमेंदहने की बति उस 
राज्य सरकारने मंजूर करली है" की गई प्रत्येक उ्पवस्था या इन्तजाम, दावों ओर 


१४४ भारतीय वेन अधिनियम मीमांसा 


अधिकारो का इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थापन समक्ष जाएगा ओौर एसे सब 
दावे तथा अधिकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यक्‌ रूप से जच किए 
गए ओर मंजूर किष गए दवि तथा अधिकार समे जाएंगे ओर पटियाला वन 
भंधिनियमः १९६६६ (8६) के प्रयोजनो के लिए इ प्रकार जाते किए गए ओर मेजूर 
किए ग्ण हमेशा समभे जाएंगे ओर किसी वन या बंजर भूमि को आरक्षित्तया संर- 
कित वन या प्रथमया द्विती वका वन घोषित करने के लिए, यथास्थिति, 
अध्याय २ ओौर४के अनसार व्यविततयों के अधिकाय का अवधारण आवद्यक महीं 
होगा ओरकभ्नी बावश्यक नहीं समज्ञा जाएगा । 

हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश्च सं्ञोधन-पंजाव के संशोधन के समान 
संशोधन किया गया है। | 

धारां ८६--जव कि कोर व्यित, इस अधिनियम फे किसी उपबन्ध के भनु- 
सार या उसके अधीन बनाएं गए किसी नियम के अनुपालन सैं, किसी दन्धपन्र्‌ या 
लिखत हारा किसी कत्तव्य या कायं के पालन के लिए, जयने को आबद्ध करता है 
या किसी बन्धपत्र या लिखत्‌ हारा प्रसंविका करताहै किमे भौर मेरे सेवक ओर 
अंभिकर्तागण किसी कायं से प्रविरत रहुगे, तब सारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ 
कीषाराज४्में किसी बत्तिके होते हए भी रेसे बस्धपत्र या लिखतमेंजो रक्षि 
उसकीक्षर्तोकेभेगहोनेकी दक्ञामेंदी जाने वाली रा्तिकेस्प मे वणिहहै, एसे 
भंग होने कौ दक्षा मे उस स्त्त राशि को पेते वत्‌ल किया जा सकेगा भानो षह 
भू-राजस्व की वेकाया हो ! 

` ` धारा ८५ कं-दसं अधिनियम कौ कोर बात, किसी राज्य सरकारको, उस्‌ 

"राज्य मे निहित न हरं सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई अदे देने याको कार्यं करने 
कै लिया सम्पृक्त सरकार फो सम्मर्ति के विना केीय सरक्षार या किसी अन्य 
राज्य सरकार के कन्हं अधिकारो पर. अन्यथा प्रतिकूलं प्रभाव डालने के लिए 
पराधिकंत नही करेगी । 

टिष्यण-- इस धासयका तात्पयं यहटहै कि कोई राज्य सरकार कोई एसा 
देश नहीं दे सकती या एेसा कायं नहीं कर सकती जो एसी बन-उपज पर, जो उसमें 
निहितं नहीहैथा किसी अन्यसरकारया. केन्द्रीय सरकारके हितो पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले । यह धाय विधि अनुक्रलन आदेश १६९५ग्के द्वारा केन्द्रीय या अन्य 
सरकारो के अधिकारो को बचने के लिए वन अधिनियम की पूवंवर्ती धाराप्५५ क 
के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई थी । पर द्रसका यहं अथं कदापि नहीं है किं अधिः 
नियम की अन्य धारं भौ केवल उसी वन-उपज से सम्बन्धित हैँजोसरकारकी 
सम्पत्ति है । फाञ्चीप्रसाद साहू बनाम उड़ीसा राज्य वाद(ए. जाई.आर.१९६२ उडोसा 
२४).-के निणयमे कहागयाहैकि इस धारा का इस प्रश्न से पृणंरूप से कोद सम्बन्ध 
नहीं है कि क्या अधिनियम की अन्यं धाराएं, अर्थान्वयन के विषय के रूपं मे, केवल 
उसी .वन-उपज पर, जो सरकार की सम्पत्ति है, लागू होने वाली समन्षी जाएं ? 


